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 2794.  दिल्‍ली  में  होटलों  के  बिलों  का  Payment  of  Hotel  Bills  in  Foreign  Ex-

 विदेशी  मुद्रा  में  भुगतान  change  in  Delhi  23

 2795.  TT  स्  महीनों  में  विदेशों  से  Total  number  of  Tourists  who  came  from

 ma  weet  की  कुल  संख्या  Abroad  during  the  Last  Six  Months  23
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 निर्यात
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 अ्रवधि  में  मध्य  प्रदेश  में  सरकारी  Pradesh  in  Fifth  Plan  e  24
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 2798.  Central  Assistance  provided  for  creating विदेशी  पर्यटकों  के  लिये  सुविधायें
 Facilities  for  Foreign  Tourists  e  24 प्रदान  करने  हेतु  दी  गई  केन्द्रीय

 सहायता

 the  R 2799.  जीवन-निर्वाह  मलय  सूचकांक  में A  Revision  in  111...  x  Rate  oO!  f  C.C.A.  to  Go-

 वृद्धि  के  कारण  vernment  Employees  as  a  result  of  in-

 26 चोरियों  के  नगर  प्रतिभूति  भत्ते  crease  in  cost  of  living  Index  e  e

 की  द्र  का  पुनरीक्षण

 2800.  कुतुब  दिल्‍ली  के  निकट  Setting  up  of  Government  owned  Five

 सरकारी  | ह  होटल  Star  Hotel  near  Qutab  Minar,  Delhi  26

 स्थापित  किया  जाना

 2801.  oans  given  by  State  Bank  of  India  to
 पुन  निमाड़  जिले
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 में  बेरोजगार  स्नातकों  को
 ऋण

 to  Unemployed  Graduates  in  Madhya
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 कारियों  को  ७  झ्रादेशों  in  respect  of  officers  of  Indian  5181  15-

 वाली  वेतन  स्लिपें  जारी  करना  tical  Service  30
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 आधार  पर  नियुक्ति  की  पद्धति  STC  38

 को  समाप्त  करने  सम्बन्धी  प्रस्ताव

 2827.  अयस्क  के  नियति  में  वृद्धि  Increase  in  Export  of  Iron  Ore  38
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 Persons  Arrested  in  connection  with  Print-
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 39 2830.  ब्रिवेन्द्रम  में  बक  का  कार्य-संचालन
 Bank  operations  in  Trivandurm

 40 2831.  बंगाल  में  संकटग्रस्त  चाय  बागानों  Problem  of  Sick  Tea  Gardens  in  Bengal

 की  समस्या

 e  40
 2832.  वर्ष  1973-74  में  विदेशी  सहायता

 Foreign  Aid  in  1973-74
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 |  की  यात्री

 ‘Air  Bus’  e  ह  e  41
 कौर  भार-वहन  क्षमता

 Investment  by  Private  West  German  En- 2834  पश्चिमी  जर्मनी  के  गैर-सरकारी

 terpreneurs  e  |  41 उद्यमकर्त्ता्रों  द्वारा  पूंजी-विनियोजन
 Mitra  Committee  Report  on  Weights  and 2835.  वाट  कौर  tara  पर  मिल्ला  समिति

 Measures  42 का  प्रतिवेदन

 2836.  सिले  सितारे  वस्त्रों  श्र  अन्य
 Cash  Incentive  Given  to  Exporters  of

 हस्तशिल्प  वस्तु ग्न ों  के  Ready  Made  Garments  and  other

 Handicraft  Items  e  .  e  43
 कर्त्तव्यों  को  नकद  प्रोत्साहन  राशि

 दिया  जाना

 44
 2837.  राज्यों  के  करों  से  प्राप्त  राजस्व

 Decline  in  States  Revenue  from  Taxes

 में  कमी

 2835.  ग्र परिष्कृत  पटसन  व्यापार  में
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 Financial  Aid  from  World  Bank  e  45
 2840.  विश्व  बैंक  से  वित्तीय  सहायता
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 marketeers  46 ऋणों  का  दुरुपयोग

 क् 2844  मुद्रा-स्फीति  से  निपटने  ण  लिपे  Expansion  of  la  ee reer  houses  to  Combat

 बड़े  व्यापार-एसो  के  विस्तार  पर  Inflation  46

 प्रतिबन्ध

 47 2845  अमरीका  कपड़े  के  निर्यात  Increase  in  Export  of  Textile  to  U.S.A.

 में  विधि
 ३००.

 2846  qa  एशियाई  देशों  से  भारत  का  India’s  trade  with  East  Asian  countries  48

 व्यापार

 2547  जीवन  बीमा  निगम  ate  सामान्य  Bonus  demanded  by  Employees  of  LIC

 बीमा  निगम  कर्मचारियों  हारा  बोनस  and  General  Insurance  48

 की  मांग

 2848  अकबर  टल  के  कमंचारियों  को  Payment  of  interim  relief  to  Employees  of
 q

 अन्तरिम  सहायता  की  अदायगी  Akbar  Hotel  49

 करना

 2849  ग्र कतृब  ्  1973  में  करमचारियों  Loss  suffered  by  Akbar  Hotel  due  to  strike

 द्वारा  हस्पताल  करने  के  कारण  by  workers  in  October,  1973.  ह  49

 अ्रकवर  होटल  को  हुई  हानि

 2850  भारत  के  सूखे  से  प्रभावित  होने  Visit  by  World  Bank’s  Team  to  Drought

 वाले  क्षेत्रों  का  विश्व  बैंक  के  Prone  AreasinIndia  .  49

 दल  का  दौरा

 2851  मारुति  के  शेयर  होल्डरों  को  दी  Import  Entitlements  given  to  Maruti

 Shareholders  .  50

 2852  सामान्य  नीमा  कम्पनियों  के  उच्च  Control  of  Controller  of  Insurance  Over

 अधिकारियों  को  वाले
 स

 erquisites  and  Salaries  paid  to  Top

 बतन  wie  चेतने तर  लाभों  के  Officers  of  General  Insurance  Companies  50

 उपर  बीमा  नियंत्रक  का  fader

 2853  भ्रायकर  के  लिये  सुती  कपड़ा  मिलों  Assessment  of  Cotton  Mills  for  Income

 का  कर-निधि  Tax LGA  ह  51

 2854  चीरफाड़  पट्टियों  Special  varicty  of  yarn  for  surgical  band-

 बैंडेज  )  के  लिये  विशेष  किस्म  ages  52
 का  धागा

 (vi)
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 2855.  विदेशी  कर्मों  ढारा  धन  का  बाहर  Remittances  by  foreign  firms  52

 भेजा  जाना

 2856.  चाय  बोई  के  अध्यक्ष  के  रूप  में  Appointment  of  a  non-official  as  Chair-

 एक  गैर-सरकारी  व्यक्ति  की  man  of  Tea  Board  .  53

 नियुक्ति

 2857.  Valuntary  Cloth  Price  Control  Scheme  53 कपड़े  के  मुख्य-नियंत्रण  की  स्वैच्छिक

 योजना

 2858.  ato  सी  इलिप्स  व्हाइट  News  item  captioned  ‘“‘STC  Sleeps  while

 ग्राफ  34 न्मूजप्रिंटਂ  papers  starved  of  newsprintਂ

 शिक्षक  बार से  प्रकाशित  स

 renia Cula 2859.  मुद्रा  परिचालन  Ci  tion  of  Currency  54

 ः
 2860.  लाभप्रद  हवाई  मा  ग  at  हवाई  Airports  and  Air  routes  which  are

 ae  remunerative  ry  qa  a  55

 2861.  राज्य  व्यापार  निगम  के  प्रबन्ध  के  Proposal  to  Associate  consumers  with

 साथ  उपभोक्ताओं  सम्बद्ध  management  of  STC  .  ची  55

 करते  का  प्रस्ताव

 मय 2862.  एयरलाइंस  ery  Operation  of  new  routes  by  Indian  Air-

 55 करों  पर  विमान  सेवायें  प्रारम्भ  lines

 करना

 2863  सरकार  द्वारा  भारतीय  चाय  केन्द्र  Taking  over  management  of  Indian  Tea

 के  प्रबन्ध  का  अधिग्रहण  Centre  by  Government  56

 2864  1973  में  भारत  ग्रीन  वाले  पर्यटकों  Number  of  Foreign  Tourists  who  visited

 संख्या  India  during  1973  |  57

 2865.  मूल्य  सूचकांक  में  वृद्धि  होने  के  Announcement  of  DA  to  Government

 परिणामस्वरूप  सरकारी  रियों  Employees  as  aresult  of  rise  in  price

 57.0 को  महंगाई  भत्ता  देने  घोषणा  index

 2866.  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  Export  of  Mica  to  Foreign  Countries  by

 58
 द्वारा  विदेशों  को  ava  निर्यात  MMTC  .  ह

 2867.  अप्रैल  1973  के  दौरान  Decline  in  Exports  to  Ceylon  during  April-

 58
 श्रीलंका  को  निर्यात  में  कमी  September,  1973.

 ललना  मे 2868  ag  1972-73  की  Ss  erey  ba  |  Increase  in  the  percentage  of  Tourists  in

 1973-74  as  compared  to  1972-73  58
 1973-74  में  पर्यटकों  it

 wat में  वृद्धि

 (vii)
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 2869.  पूर्वी  यूरोप  के  साथ  व्यापार  में  Trad> ATAU  59 Radical  change  in  with  East  Europe
 मौलिक  परिवर्तन

 870.  Amount  advanced  to  Small  Scale  Indus- राष्ट्रीयकृत  sat  द्वारा  बिहार  में  लघु

 उद्योगों  को  दिया गया  ऋण  tries  in  Bihar  by  Nationalised  Banks  |  59

 2871.  Loan  advanced  by  Nationalised  Banks  to राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  कृषि

 Agricultural  Labourers,  Marginal  Far- द्र  छोटे  किसानों  तथा  wa

 कमजोर  वर्गों  को  ब्याज  की  रियायती  mers  and  other  weaker  sections  at  con-

 दरों  पर  ऋण  जाना  cessional  rate  of  interest  39

 2872.  समाजवादी  तथा  गुटनिरपेक्ष  देशों  Revision  of  Foreign  Trade  Policy  with

 के  साथ  विदेश  व्यापार  नीति  का  Socialist  and  Non-aligned  countries  60

 पुनरीक्षण

 2873.  स्टेट  बैंक  are  इंडिया  की  हिसार  Granting  of  loans  to  small  traders  and

 शाखा  कारा  छोटे  व्यापारियों  तथा  shopkeepers  by  Hissar  Branch  of  State

 Bank  of  India  .  60
 दुकानदारों  की  ऋण  दिया  जाना

 Submission  of  Report  in  regard  to  Techno- 2874.  ay  प्रदेश  के  तकनीकी  श्रमिक

 Economic  Survey  of  Andhra  Pradesh  61
 सर्वेक्षण  के  बारे  में  प्रतिवेदन  का

 प्रस्तुत  जाना

 Investment  from  U.K.  61 2875.  ब्रिटेन  पूंजीनिवेश

 62. 2876  होटलों  का  निर्माण  Construction  of  Hotels

 2877  Proposal  for  development  of  Wild  Life ae
 प्रदेश  में  वन्य  पशु

 स्थलों  के  विकास  का  प्रस्ताव  Sanctuaries  in  Andhra  Pradesh  .  64

 Loan  Credit  given  by  LIC  to  Public  Sector 2878  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  सरकारी

 Companies  .  64
 aa  की  कम्पनियों ऋण

 2579.  कर  सम्बन्धी  सुधारों  के  बारे  में
 Suggestions  from  U.N.  Panel  on  Tax  Re-

 forms  e  e  e  ि  65
 संयुक्त  राष्ट्र-संघ  at  समिति  से

 सुझाव
 e  65

 2880.  नायलोन  धागे  के  मलबों  में  वृद्धि
 Increase  in  prices of  Nylon  yarn

 2881.  वाणिज्यिक  बैंकों  रिजर्व  Alleged  sabotaging  of  policy  of  RBI  by

 Commercial  Banks  in  regard  to  ex-
 am  aim  इंडिया  की  अधिक  ऋण

 pansion  of  credit  s  e  66
 देने  सम्बन्धी  नीति को  विफल  बनाने

 का  कथित  समाचार

 Issue  of  shares  by  Indian  Oxygen
 2882.  इंडियन  आक्सीजन  लिमिटेड  द्वारा

 67
 शेयर  जारी  किये  जाना

 Limited  च्े  च्े  a

 (viii)
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 2882  इंडियन  aida  लिमिटेड  द्वारा  Amount  of  Bonus  shares  issued  by  Indian

 68 जारी  किये  गये  बोनस  शेयर  Oxygen  Ltd.  |  |  |

 23384  निजी  व्यापारियों  को  ऋण  देने  के  Demonstration  staged  by  Bank  Employees

 विरोघ  में  बैंक  कर्मचारियों  द्वारा  to  protest  against  extension  of  credit

 किया  गया  प्रदर्शन  to  private  traders  |  68

 2882  भारतीय  उद्योगपतियों  द्वारा  दक्षिण  Setting  up  of  Industries  in  South  Asia

 एशिया  में  उद्योगों  स्थापना  by  Industrialists  69

 2888  दक्षिण  एशियाई  देशों  को  भारतीय  Export  of  Indian  Goods  to  South  Asian

 Countries  69 वस्तु pat
 का  निर्यात

 2887  क्षीण  में  उद्योग  स्थापित  Invitation  to  Indian  Industrialists  to  set

 करने  sq  भारतीय  उद्योगपतियों  को  up  Industries  in  South  Asian  Countries  70

 निमंत्रण

 2888  स्टेट  बैंक  द्वारा  Criteria  adopted  by  th  e Lui  State  Bank  of

 गांवों  में  नई  |  खोलने  के  India  Branches  in to  open  New

 लियें  अपनाई  जाने  वाली  कसौटी  villages  70

 2889  दिल्ली  ate  राजकोट  के  बीच  विमान  Air  Service  between  Delhi  and  Rajkot  70

 मेवा

 2890  मछली  तथा  मछली  उत्पादों  का  Big  Business  Houses  dealing  in  Fish  and

 व्यापार  करने  वाले  TF  व्यापार  गह  Fish  products  |  70

 2891  राज्य  कर्मचारियों  को  महंगाई  भत्ता  Financial  Assistance  to  West  Bengal
 ्य  %  लिए  पश्चिम  बंगाल  को  वित्तीय  for  giving  D.A.  to  State  Employees  |  71

 सहायता

 2892  Permission  by  Dutch  Government  to शुल्क  मुक्त  पटसन  आयात  करने  के

 Import  Duty  free  Jute  71.0 fat  डच  सरकार  की  सहमति

 2593  रायपुर  कार्यालयों  में  मशीनीकरण  Automations  in  Income  Tax  Offices  71.0

 2894  Fall  in  India’s  Foreign  Exchange  Re- भारत  के  विदेशी  मुद्रा  संरक्षित  कोष

 कमी  serves  e  72

 2895  राष्ट्रीयकृत  धक  के  व्यय  में  वृद्धि  Increase  in  expenses  of  Nationalised

 Banks  .  |  73

 2896  Impact  of  rise  in  ries  of  Food  grains खाद्यान्नों  तथा  पैट्रोलियम  के  मुल्यों  में

 and  reur Pet  oleum  क  .  .  74 वृद्धि  का  प्रभाव

 2897  ग्राम-कर  की  राशि  वापिस  करेंगे  के
 ह a  ases  Pending  for  Refund  of  Income-

 tax  e  .  e  74 लिये  अनिर्णीत  पड़े  मामले

 2898.  काफी  तथा  ष धीय  जड़ी  Export  of  Tea,  Coffee  and  Medicinal

 बदा  का  निर्यात  Herbs  75

 (ix)
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 2899  मौसम  विज्ञान  विभाग  द्वारा  अक्सर  Demarcation  of  drought  prone  areas  by

 सूखाग्रस्त  रहने  वाले  क्षेत्रों  का  निर्धारण  Meteorological  Department  77

 2900.  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  उद्योगों  तथा  Providing  of  Financial  Assistance  by
 व्यापारों  को  fata  सहायता  दिया  Nationalised  Banks  to  Industries  and

 जाना  Trades  77

 2901.  जाली  afar  फर्मो  द्वारा  किया  जाने  Business  carried  on  by  Bogus  Banking
 वाला  व्यापार  Firms  77

 2902.  प्राय-कर  की  बकाया  राशि  की  वसूली  : 0४६1१  of  Arrears  of  Income  Tax  78

 2903.  महाराष्ट्र  में  पकड़ी  गई  तस्करी  की  Smuggled  goods  seized  in  Maharashtra  .  79

 वस्तुएं

 2904.  राजस्थान  में  बरामद  तस्करी  वा  Smuggled  Gi ve. ods ah  seized  in  Rajasthan  80

 माल

 2905.  वाणिज्य  मंत्रालय  के  कर्मचारियों  को  Overtime  Allowance  paid  to  the  Employees
 nf  ह

 दिया  गया  सर्वोपरि  भत्ता  or  Commerc  e  Ministry  81

 2906.  वित्त  मंत्रालय  में  भ्र स्थायी  कर्मचारी  Temporary  Employees  in  the  Ministry  of
 Finance  81

 2907  होजरी  यूनिट्स  कार रना रिंग  रस  New  item  captioned  Big  Hosiery  Units
 शीर्षक  के  ग्रसित  समाचार  Cornering  Rags  ह  82

 2908.  स्टेपल  धारें  ale  नायलोन  Representations  made  by  All  India  Wea-

 धागे  के  वितरण  के  बारे  में  afar  vers  Association  regarding  distribution

 भारतीय  नज़र  एसोसिएशन  द्वारा  of  Rayon,  Staple  Fibre  and  Nylon

 दिया  गया  अभ्यावेदन  Yarn  82

 2909  अ्रखिल  भारतोय  दस्तकारी  बोड़े  के  Wages  paid  at  Low  Rates  to  Employees  of

 कर्मचारियों  को  कम  दरों  पर  वेतन  All  India  Handicrafts  Board  ह  83

 का  दिया  जाना

 2910.  Submission  of  report  by  Study  Team  of
 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  में  घोखा  छड़ी  के

 मामलों के  बारे  में  केन्द्रीय  qatar  Central  Vigilance  re:  frauds  in  Na-

 विभाग  के  अध्ययन  दल  दारा  tionalised  Banks  83

 वेदन  का  दिया  जाना

 2911.  नगरों  का  श्रेणी  में  सम्मिलित  Inclusion  of  Cities  in  ‘A’  Category  84

 किया  जाना

 2912  इंडियन  एयरलाइन्स  की  नियमित  Irregular  Flights  of  Indian  Airlines  84

 उड़ानें

 (x)
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 2913.  |  विकासशील  देशों  को  उनके  निर्यात  Recommendation  of  International  Cham-

 वे  संध्  में  विशेष  रियायतें  देन ेके  लिये  ber  of  Commerce  for  Special  conces-

 इंटरनेशनल  चेम्बर  श्राफ  काम सं  की  sions  to  developing  countries  for  their

 Exports  85

 29  14.  व्यापार  वार्ता  के  बारे  में  Indo-Canadian  Economic

 कनेडियन  झा र्थ शिक  परामर्श  on  Trade  Talks  ग्  e  85

 2915.  पंजाब  विद्युत
 बोड़े  द्वारा  बाजार  Request  made  by  Punjab  Electricity  Board

 से  ऋण  लेने  के  लिये  किया  गया  for  permission  to  raise  market  Borrow-

 86 marta  ings

 2916.  श्रेणी  2  के  प्राय-कर  भ्र धि कारियों की  Pr  motion द  of  inc T  ome  tax  Officers

 खोदती  Class  IL  .  e  .  86

 2917  यूरोपीय  साहा  बाजार  के  देशों  Exploitation  of  Indian  Natural  Resources

 द्वारा  भारतीय  प्राकृतिक  संसाधनों  by  ECM  Countries  86

 का  facet

 2918  सर्जिकल  उपकरणों  का  निर्यात  Export  of  Surgical  Instruments  .  86

 2919  स्रंतर्राप्ट्रीय  मंडियों  में  काफी  की  Increasing  Demand  of  Coffee  in  Interna-

 Aa ia  rket 1९८1  e  87 बढ़ती  हई  मांग  tional

 2920  बम्बई  जल  प्रदाय  एवं  निकासी  Special  Credit  from  IDA  for  Bombay

 योजना  के  लिए  अंतराष्ट्रीय  विकास  Water  Supply  and  Sewage  Project  87

 एसोसिएशन  की  दौर  से  विशष  ऋण

 (|  ्  88 2921  फ्लाइंग  बलब  का  द  Ni  ubs

 2922  पटसन  उत्पादकों  को  सांविधिक  Denial  of  St  A atu au  tory  Minimum  Price  to

 उपबन्धों  के  aaa  नियत  न्यूनतम  Jute  Growers  88

 अन्य  न  देना

 2523  usage  tat  की  हिमाचल  प्रदेश  Opening  of  new  branches  of  Nationalised

 Banks  in  Himachal  Pradesh  e  88
 मं  नई  शाखाएं  खोलना

 2924  राज्यों  को  उनके  कर्मचारियों  को  Fanancial  Assistance  to  States  for  Raising

 च्  89
 स्पीति  मंजूरी में  वृद्धि  करने  के  लिये  lage  of  their  Employees.

 वित्तीय  सहायता

 2925  खरगौन  में  काम  करने  वाले  सरकारी  Payment  of  C.C.A.  to  Government  Em-

 e  89 कर्मचारियों  को  नगर  प्रतिपूर्ति  भत्ते  ployees  Working  at  Khagaul

 की  अदायगी

 2926  पटना  टाउन  में  चार  तथा  Scheme  to  set  up  four  and  five  star  Hotels

 पांच  स्टार  होटल  बनाने  की  योजना  in  Patna  Town  (Bihar)  90

 e
 (xi)
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 2927  5  नवम्बर  1973  को  पटसन  श्रमिकों  Token  Strike  by  Jute  Workers  on  Sth

 द्वारा  सांकेतिक  हडताल  November,  1973  90

 2928.  प्रतिरक्षा  लेखों  के  नियंत्रक  के  पटना  Transfers  of  Employees  Working  in  the
 Office  of  CDA  Patna कार्यालय  में  काम  कर  रे  कर्मचारियों  91

 का  स्थानान्तरण

 2929.  विदेशों  में  नये  संयुक्त  उपक्रम  स्थापित  Setting 1  pO  fnew  Joint  Ventures  in  Foreign

 करना  Countries  |  91

 29  31,  दीर्घावधि  निर्यात  नीति  का  पुनरीक्षण  Review  of  Long  Term  Export  Policy  92

 2931.  Data  lected डी०  जी०  सी०  आई  ०  एस०  ट्रामा  Export  Mata  Col  INCOR  by  DGCIS  92

 एकांत  निर्यात  ates

 2932.  राष्ट्रीयकृत  हों  से  लिये  गये  ऋणों  Survey  conducted  by  CBI  in  regard  to

 Loans  from  Nationalised  Banks  .  92 के  बारे  में  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा

 feat  गया  weary

 2933.  stan  अमरीकी  देशों  में  भारतीय  Increasing  Demand  of  Indian  Goods  in

 वस्तु झ्र ों  की  बढ़ती  हुई  मांग  South  African  93

 2934,  ग्वालियर  सिनी  का  दर्जा  बढ़ाया  जाना  Upgradation  of  Gwalior  City  93

 2935.  भारतीय  बाजार  में  रुपये  का  तुलनात्मक  Comparative  value  of  Rupee  in  Indian

 मूल्य  Market  93

 2936,  तीसरे  वेतन  आयोग  द्वारा  की  गई  Upgradation  of  Cities  in  Pursuance  of

 सिफारिशों  के  ware  में  नगरों  का  Recommendation  made  by  Third  Pay

 दर्जा  बढ़ाया  जाना  Commission  94

 2937.  रिज  बैंक  श्राफ  इण्डिया  द्वारा  specteée  94 Banks  In:  YP  d  by  RBI

 निरीक्षण  किये  गये  बक

 Scheme  to  Attract  Tourists  to  Bihar  96
 29358.  पर्यटकों  को  बिहार  में  श्रारकप्ति  करने

 की  योजना

 2939.  कल्लन  घाटी  के  भूलकर  के  लिए  Irregular  Air  Services  to  Bhuntar  in  Kulu

 97
 मित  वायु  सेवा  Valley

 2940.  रा  बैंकों  दारा  अपने  कार्यालयों  Payment  of  Advance  Money  as  Rent

 की  इमारतों  के  निर्माण  के  लिए  by  Nationalised  Banks  to  Private  Parties/

 गैर-सरकारी  पार्टियों  /  व्यक्तियों  को  Individuals  for  construction  of  Buildings

 fare किराए  के  सूप  में  दी  गई  अ्रम्चिम  for  their  0  HAY  ह  97

 राशि
 ७. न्

 व्यक्ति जव  वचन  ी  Charges  paid  by  Individuals/firms  Insti-
 2941.  अपने  निजी  वायुयानों  वाले

 tutions  having  their  private  Planes  98
 नर्सों  द्वारा  झदा  की  गई  राशि

 (xit)
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 2942.  कलकत्ता  कौर  हैदराबाद  Unutilised  Capacity  in  Government  Mints

 की  सरकारी  टकसालों  में
 अप्रयुक्त  at  Bombay,  Calcutta  and  Hyderabad  ह  98

 क्षमता

 2943.  राजकोट  में  स्टेट  बक  आफ  इण्डिया  Functioning  of  Branches  of  SBI,  Rajkot  99
 की  शाखाओं  का  कार्यकरण

 2944.  मुनाफाखोरी  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  Banks  Credits  to  Finance  Profiteering  99

 बैंकों  द्वारा  दिए  गए  ऋण

 2945.  कृषि  वस्तु ग्र ों  में  अवैध  वायदा  व्यापार  Hlegal  Forward  Trade  in  Agricultural

 Commodities  ह  ह  100
 2946.  अखबारी  कागज  की  कसी  Shortage  of  Newsprint  101

 2947.  इंडिया  टू  पे  45,000  डालर  News  Item  Captioned  India  1०  Pay

 पेनल्टी ਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  $  45,000  penaltyਂ  101

 2948.  वित्त  मंत्रालय  की  विभागीय  परिषद्‌  Demand  for  Separate  Representation  of

 Disaffiliated  Unions/Associations  in  the में  ग्र सम्बद्ध  यूनियनों/'(सोसियेशनों
 Ministry  of  Finance  Departmental के  पृथक  प्रतिनिधित्व  की  मांग

 102 Council
 2949  निर्यात  शुल्क  की  कटौती  के  बारे  में  Agreement  for  cut  in  E  xsort  Duty  with

 यूरोपीय  श्रमिक  aaa  के  साथ  EEC  ह  क  102

 नः  T

 2950  मंत्रियों  तथा  wea  भ्र धि कारियों  के  Steps  taken  for  adoption  of  austerity

 दौरों  के  बारे  में  अपनाए  गए  measures  in  regard  to  tours  undertaken

 व्यथित  संबंधी  उपाय  by  Ministers  and  other  officials  .  103

 2951  पैट्रोलियम  की  कीमतों  में  वृद्धि  a  Impact  of  increase  in  prices  of  Petroleum  104

 प्रभाव

 2952  Advances  made  by  Nationalised  Banks सुखा  तथा  ना दस्त  क्षेत्रों  में  कृष  कों

 to  cultivators  in  drought  and  flood को  राष्ट्रीयकृत  चैकों  द्वारा  दिये  गये

 ऋण  affected  areas  104

 in 2953  इलायची  चियापाओ  में  सामूहिक  विपणन  Pooled  Marketing  System  ahh  WW  ardamom

 प्रणाली  Trade  105

 2954  मयीथुरा  में  श्रंतर्राष्ट्री  Decision  on  International  Airport  at

 हवाई  WE  की  स्थापना  स्थल  के  बारे  Mayithura  (Kerala)  106

 में  निर्णय
 107  ‘Areion  Exch  ange  # 2955  1970  से  4८ सै  तक  न  अवधि  F  UiItipil  LAGI  alee  rnings  by  the  Export

 सांपों में  मानव  पो  और  of  Human  Hair,  Monkeys,  Snakes

 106 मेंढकों  के  निर्यात  से  विदेशी  मुद्रा  की  and  Frogs  from  1970  to  1973

 (xiii)
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 अमरीकी  देशों  में  भारतीय  पर्यटन  in  Latin  American  countries  during
 Fifth  Plan केन्द्रों  की  स्थापना  11६1  व  115  .  108

 2958.
 जामनगर  को  हवाई  ae  से  मिलाने  Approach  Road  from  Jamnagar  to  Air-
 वाली  सड़क  port  e  .  .  108

 2959.  सूती  धागे  की  कमी  ate  चोरबाजारी  Shortage  and  blackmarketing  of  cotton
 yarn  चि  .  108

 2961.  कुटीर  उद्योग  तथा  पशुपालन  उद्योग  Advancement  of  loans  to  cottage  industries
 को  ऋण  देना

 and  Animal  Husbandry  Industry.  109

 2962.  रुपयों  में  भूगतान  करने  वाले  देशों  के  Long  .term  trade  contract  with  rupee
 साथ  दीर्घावधि  व्यापार  करार  payment  countries  .  .  109

 2963.  भारत  अर  टर्की  के  ary  व्यापार  Trade  Agreement  between  India  and

 समझौता
 Turkey  109

 2964.  पेट्रोल  तथा  मिट्टी  के  तेल  पर  उत्पादन  110
 Excise

 duty  on  petroland  kerosene  oil

 शुल्क

 2965.  Contributi  AVI ton  of Ul इंडियन  एयरलांइस  तथा  एयर  इंडिया  Central  and  State  Go-

 mi 11  9/1 en  t  for  the  travel  of  officials  and हारा  प्रतीत  कुल  राजस्व  में

 कारियों  तथा  प्रतिनिधि  मंडलों  की  delegations  in  the  total  revenue  earned

 यात्रा  ब् न  कारण  केन्द्रीय  तथा  राज्य  111 by  Indian  Airlines  and  Air  India

 सरकारों  का  योगदान
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 क्रय  केन्द्रों  की  स्थापना  Jute  Corporation  of  India  111
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 Import  of  Limited  quantities  of  raw  ma- 2968.  वास्तविक  उपभोक्ताओं  धारा  कच्चे

 terial  by  Actual  users  |  .  112 माल  का  सीमित  मात्रा  में  आयात

 2969.  वित्त  मंत्रालय  ert  हिन्दी  में  सामान्य  Issuing  of  General  Orders  by  Ministry

 ares  जारी  किया  जाना  of  Finance  in  Hindi  ह  112

 2970.  फ्रांस  कौर  इटली  कौर  वहां  के  उद्योग  Investments  by  France  and  Italy  and  their

 पत्तों  द्वारा  भारत  में  जी  निवेश  Industries  in  India  113

 2971.  भारत  में  घाटे  की  अरे-व्यवस्था  के  Views  of  Eminent  Economists  on  Deficit

 कारे  में  प्रसिद्ध  अर्थशास्त्रियों  के  मत  Financing  in  India  114

 ay 2972.  इंद्रियों  और  सरकारी  झ्र धि कारियों  Use  of  Ir  i  iported  Limousines  by  Ministers

 gro  आयातित  लेकिन  मोटरकार  and  Government  Officials  114

 का  प्रयोग
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 द्वारा  संजूर  किये  गये/दिये  गय  ऋणों  Sahu  Jain  by  financial  Institutions  e  115

 की  राशि

 2974  मैसर्स  कोर्स  इंडिया  लिमिटेड  पर  rrears  of  Taxes  against  M/s  Kores  India

 करों  की  बकाया  राशि  Limited  s  e  चि  116

 2975  मुद्रा  की  सप्लाई  में  वुद्धि  Increase  in  Money  Supply  भ  117

 2976  Closure  of  Cashew  Factories  in  Kerala  चक  117 केरल  में  काजू  के  कारख़ानों  का  बन्द

 पना

 2977  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  चांदी  के  गहनों /  Grant  of  Pre-shipment  Advances  by  Com-

 बरतनों  के  निर्यातिकर्त्ताश्रों  को  माल  को  mercial  Banks  to  Exporters  of  Silver

 जहाज  पर  लादने  से  पुर्व  ऋण  दिया  Ornaments/Wares  e  e  e  e  118

 जाना

 2978  Proposal  to  extend  Boeing  Service  to जोरहाट  ar  डिब्रूगढ़  तक  बोइंग

 विमान  सेवा  चालू  करने  का  प्रस्ताव
 Jorhat  and  Dibrugarh  ह  119

 2979  वर्ष  1972-73  में  कपड़े  के  Cash  subsidy  given  to  Textile  Exporters

 कितनों  को  दी  गई  नकद  सहायता  during  1972-73  |  e  e  119
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 निर्धारित  wer  Areas  .  120
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 Chilka  Lake  .  121 faa  योजना
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 माध्यमिक  शिक्षा  विधेयक  के  बारे  में  tion  Bill  by  Shri  Samar  Guha  and

 aa  घंटे  की  चर्चा  Half  an  hour  Discussion  147

 निश्चित  तिथि  बीत  जाने  के  बाद  फर्मों  से  लाइसेंसों  Application  for  COB  Licences  from  Firms

 के  लिए  भ्रावेदन  पत  after  expiry  of  due  date  e  150

 श्री मधु  लिमये  Shri  Madhu  Limaye  150

 श्री  सी०  सुब्रह्मण्यम  Shri  C.  Subramaniam  e  ्  152

 (xvii)



 लोक-सभा  वाद-विवाद  sated

 LOK  SABHA  DEBATES  (SUMMARISED  TRANSLATED  VERSION)

 ee

 लोक  सभा

 LOK  SABHA

 शुक्रवार  30  1973/9  1895
 =

 Friday  November  30,  1  र्र्! 975/ 47 दद्ा/दाद  5,  1895  (Saka)

 लोक  सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 भ्रध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 a  Mr.  Speaker  in  the  Chair

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 ay  1973 के  दौरान  पर्यटन  से  संभावित am

 *  282.  श्री  एस०  ए०  मुरुगनन्तम :  क्या  पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  del  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार ay  1973  के  दौरान  पर्यटन  से  60  करोड़  रुपये  की  we  होने  की  आशा

 कर  रही

 31  1973  तक  कितनी  वास्तविक  राय  हुई  ?

 पर्यटन
 a

 नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 ०

 सरोजिनी
 :

 जी  जहां  तक  विदेशी  मुद्रा  की  are  का  संबंध

 अ  से  होने  वाली  विदेशी  मुद्रा  की  राय  की  गणना  विधिक  श्राधार  पर  की  जाती  है  ।

 श्रीमान  है  कि  जनवरी-सितम्बर 1973  की  अवधि  में  पर्यटन  से  विदेशी  मुद्रा  की  कुल  राय  लगभग
 49  करोड़ रुपये  थी  ।

 पोएस
 ०  ए  ०  मुख्गनन्तम :  क्या  मैं  मंत्री  महोदय  से  जान  सकता  हूं  कि  श्रमिक  सुविधाएं  तथा

 आकर्षण  प्रदान  करके  लाभ  में  वृद्धि  करने  सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन

 डा०  सरोजिनी  महिषी  :  जी  अनेक  प्रस्ताव  विचाराधीन  हैं  ।  कई  बनाये  जा  रहे  हैं  at

 के  निर्माण का  प्रस्ताव  है
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 श्री  एस
 ०  ०  मसुरुगनन्तम  :  ये  प्रस्ताव  किस  प्रकार

 डा०  सरोजिनी  महिषी  :  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  सारे  देश  में  पेंशन  का  विकास  करने

 हेतु  आधारभूत  ढांचा  तैयार  कराने  के  लिये  प्रयत्न  किया  गया  यदि  माननीय  सदस्य  अपने  राज्य  अर्थात

 तमिलनाडू  के  बारे  में  कुछ  जानना  चाहते  हैं  तो  मैं  सूचना  दे  सकती  हूं  क  क  क  ०

 डा०  रानेन  हम  जानना  चाहते  हैं  कि  सारे  देश  के  लिए  क्या  किया  जा  रहा  यह  मामला

 मंत्री  महोदय  तथा  माननीय  सदस्य  के  बीच  का  नहीं

 डा०  सरोजिनी  महिषी  :  भवन  बनाये  जा  रहे  हैं  ।  तट  विकास  का  कार्य  किया  गया  है  ।  गुलम

 तथा  कोवालम  नामक  दो  प्रमुख  परियोजनाएं  उपयोग  के  लिए  तैयार  हैं  कौर  wats  विदेशी  तथा  स्वदेशी  पर्यटक

 इनका  उपयोग  कर  रहे  स्वागत  होटल  युवक  होस्टल  भी  बनाये  जा  चुके  है ं।

 meat  सहोदर  :  ये  अपने  राज्य  के  बारे  में  रुचि  नहीं  रखते  लेकिन  पंजाब  कौर  काश्मीर  के

 बारे  में  रूखी  रखते

 डा०  सरोजिनी  महिषी  :  इनका  निर्माण  सारे  देश  में  किया  गया  है  जिसके  फलस्वरूप  भारत  में  आने

 वाले  पर्यटकों  की  संख्या  बढ़  गयी  माननीय  सदस्य  यह  जानकर  प्रसन्न  होंगे  कि  अक्तूबर के  aa  तक

 भी  3,25,000  पर्यटक  भारत  में  जाये  ।  पांचवीं  पंच  वर्षीय  योजना  के  दौरान  पर्यटन  का  अधिक  विकास

 करने के  लिए  प्रयास किये  जायेंगे  श्र  मूलभूत  ढांचा  बनाने  तथा  तथा  परिवहन  सुविधायें  प्रदान  करने

 झर  देश  में  geal  को  श्रीराम  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  हम  अनेक  प्रस्तावों  पर  विचार  कर  रहे

 श्री  Yo  है ०  एम०  इसहाक  :  पाबन्द  देशों  में  पर्यटन  को  एक  समृद्ध  उद्योग  माना  जाता है

 क्या  इससे  बहुत  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  होती  है  ।  क्या  पश्चिमी  बंगाल  के  दार्जिलिंग  जैसे  पहाड़ी  क्षेत्रों  में

 की  व्यवस्था  करने  से  देश  में  शरीक  विदेशी  wien  आकर्षित  किये  जा  सकते  हैं  ताकि  विदेशी

 मुद्रा  ait  की  जा  .  .  .  ,  .

 अघ्यक्ष  महोदय  :  क्या  मैं  माननीय  सदस्य  का  ध्यान  इस  बात  की  कौर  दिलाऊं  कि  मूल  प्रश्न  विस्तार

 नहीं  बल्कि  से  सम्बन्धित  है  ।

 श्री  ए०  के  ०  एम०  इसहाक  :  मेरा  अनुपूरक  प्रश्न  भी  से  सम्बन्धित  दो  पहाड़ों को  मिलाने

 के  लिए  हो  तो  हम  श्रमिक  विदेशी  पर्यटक  आकर्षित कर  सकेंगे  |

 सरोजिनो महिषी  :  विदेशी  मुद्रा  अजित  करने  के  लिए  wet  एक  प्रमुख  उद्योग

 एक  ऐसा  सुझाव  है  जो  मूलभूत  अधार  बनाने  के  लिए  सहायक  होगा  ।  माननीय  सदस्य  शायद  सिंगला

 बाजार  और  जो ीबुंगालों  की  चर्चा  कर  रहे  इससे  पहले  मंत्रालय  ने  इसका  सुझाव  दिया  था  ।  बाद  में

 इस  पर  कार्यवाही  बन्द  भी  कर  दी  लेकिन  जैसे  कि  मैंने  कहा  इससे  पहले  इसका  प्रस्ताव  था  लेकिन

 फिर भी  विदेशी  पर्यटकों  के  लिए  एक  बड़ा  ज  है  ।

 Mr.  Speaker  2  The  question  related  to  the  earnings  till  October,  1973,  then  how

 does  the  ropeway  figure.

 श्री  कार  बालकृष्ण  पिल्ले  :  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  कोवलम  पर्यटन  स्थल  पर्यटकों  को

 बित  करने  के  लिए  तैयार  इंडियन  एयरलाइन्स  की  तालाबन्दी  तथाਂ  केरल  के  लिए  उपलब्ध  पर्याप्त
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 परिवहन  सुविधाओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  मंत्री  महोदय  श्रमिक  पर्यटक  ग्रामीण  करने  के  उद्देश्य

 से  झ्रघिक  उड़ानों  की  व्यवस्था  करेंगे  ?

 डा०  सरोजिनी  महिषी  :  पर्यटन  विकास  के  लिए  कई  बातें  जरूरी  हैं  जिनमें  से  परिवहन  सुविधा

 भी  एक  है  ।  प्रभी  तक  तालाबन्दी  शादी  का  पर्यटन  पर  किसी  प्रकार  का  प्रभाव  नहीं  पड़ा  है  ।  इसका

 प्रभाव  कुछ  समय  में  पड़  सकता  लेकिन  मैं  कह  सकती  हूं  कि  कोवलम  परियोजना  असंख्य

 विदेशी  पर्यटकों  को  आकर्षित  feat  tare  श्री  तक  भी  पर्यटकों  ने  इसे  छः  महीने  पहले  बुक  किया  है  ।

 Mr.  Speaker  :  You  should  put  some  relevant  questions.

 चौथी  योजना  के  दौरान  विदेशो  पर्यटकों  के  लिए  वन्य  जोव  शरण स्थलों  /  राष्ट्रीय

 पार्कों  में  बनाए  गए  बिश्राम  कक्ष

 *285.  श्री समूल  चन्द  डागा :  क्या  पेंशन  कौर  नागर  विमानन मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना के
 दौरान

 विदेशी  पर्यटकों
 के

 लिए  वन्य  जीव  शरणस्थलों/राष्ट्रीय

 पार्कों  में  उपयुक्त  विश्वास  wer  देश  में  कहां-कहां स्थापित  किये  गये

 प्रत्येक  विश्वास  कक्ष  कितनी  धनराशि  व्यय  हुई  कौर  प्रत्येक  रख-रखाव पर  कितना

 वार्षिक  व्यय  किया  जा  रहा  at

 इन  विश्वास कक्षों  में  प्रत्येक  में  कितने  विदेशी  पेंट  ठहरे  और  प्रत्येक  से  कितनी

 राय
 हुई

 पर्यटन  शौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 सरोजिनी

 से  :  सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा

 विवरण

 निम्नलिखित वन्य  जीव  शरंग-स्थलों/राष्ट्रीय  उद्यानों  में  विदेशी  west  के  उपयुक्त

 विश्राम  गृहों  का  निर्माण  किया
 जा  रहा  है  ।

 a j

 वन्य  जीव  शरण-स्थल

 ससनगिर  ्

 गिर  वन्य  जीव  शरण-स्थल

 डांडेली  )
 डांडेली वन्य  जीव  शरण-स्थल

 भरतपुर  पक्षी  शरणस्थल

 जल्दा पाड़ा (  गाल
 )

 वन्य  जीव  शरण-स्थल
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 इनमें  से  प्रत्येक  विश्वास  गृह/फारेस्ट लॉज  पर  हो  चुके  व्यय  का  विवरण  निम्न  प्रकार  है

 काजीरंगा  10.  40  लाखे  रुपए  की  कुल  भझनुमानित  लागत  में  से
 2.  60  लाख  रुपए  ।

 ससनगिर  )--  13.  11  लाख  रुपये  की  कुल  अनुमानित  लागत  में  से  लाख  रुपए  ।

 .  डोली  )--6.  63  लाख  रुपए  की  कुल  भ्र नुमा नित लागत  में  से  1.  15  लाख रुपए ।

 .  भरतपुर  )--14.  49  लाख  रुपए  की  कुल  अनुमानित लागत में से लागत  में  से  ५.  63  लाख  रुपए  ।

 5.  जल्दा पाड़ा  लाख  रुपए  की  कुल  अनुमानित  लागत  में  से  0.85

 लाख  रुपए  ॥

 इनके  रख-रखाव
 पर  कभी

 तक  कोई  राशि  खर्चे  नहीं  की  गयी  है  क्योंकि  इन  विश्वास  गृहों/फारेस्ट

 लॉजों  का  कभी  निर्माण  किया जा  रहा  है  ।

 क्योंकि  इन  विश्वास  गृहों  का  निर्माण  कार्य  प्रभी  चल  रहा  अतः  यह  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 Shri  Mool  Chand  Daga
 :

 May  I  know  whether  the  Government  is  Constructing

 separate  resorts  and  rest  houses  for  foreign  and  domestic  tourists,  If  so,  the  reasons  there_

 of?

 डा०  सरोजिनी  महिषी  :  वन्य  जीवन  शरण  स्थलों  पर  पहले  जिन  विश्राम  हों  a  निर्माण  किया

 गयाथा वे  वन  विभाग  द्वारा  बनाए  गए  इस  समय  पर्यटन  चाहे  वह  केन्द्रीय  सरकार  का  है

 था  राज्य  सरकारों  जिन  विश्वास  गृहों  का  निर्माण  कर  रहा  वह  विदेशी  तथा  अपने  देशी  पर्यटकों

 के  लिए  इन  दोनों  में  कोई  अधिक  अन्तर  नहीं

 श्री  मूल  चण्ड  डागा  :  क्या  कोई  अन्तर  नहीं  परन्तु  कहा  था  कि  यह॒  विदेशी  पर्यटकों  के

 लिए है  +  के

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्राय  प्रश्न  पूछ  सकते  हैं  परन्तु  बहस  में  मत  पड़िये  ।

 Shri  Mool  Chand  Daga  :  The  construction  of  rest  houses  was  started  in  the  Fourth

 Plan.  Now  the  Fourth  Plan  is  heading  for  anend.  But  this  work  has  not  yet  been  comp-
 We  never  know  when  you  start  cons- leted.  All  the  fine  rest  houses  are  lying  incomplete.

 truction  and  when  it  is  completed  ?  May  I  know  when  you  thought  of  Constructing

 them?

 Dr.  Shrimati  Sarojini  Mahishi:  We  thought  of  completing  it  in  fourth  Plan.  But  this

 work  is  dependent  on  State  Governments.  They  provide  site  and  get  the  -development

 work  done.  Unless  they  provide  site,  the  work  cannot  be  started.  Then  the  work  is

 done  by  State  P.  W.  D.  or  Forest  Department.  When  they  do  not  start  works  inspite  of

 receiving  fund  from  Government,  the  work  do  not  go  ahead,  हम  the  site  is  availabl2  the

 tender  is  called  for.  But  if  there  is  no  response  then  again  the  tender  is  called  for.  The

 thing  is  going  on  like  this.  Those  buildings  have  been  included  in  Fifth  Plan  construc-

 tion  of  which  have  not  come  up  to  foundation  level.  According  to  this  some  works  are

 going  on  at  slow  pace  while  so  me  are  yet  to  be  started.

 श्री  पी
 ०  जी  ०

 मावलंकर  :  विवरण  से  यह  पता  चलता  है  कि  अन्य  स्थानों  के  साथ-साथ  गुजरात
 a गना में  सनसानगिर में  पर्यटकों  के  लिए  एक  विश् वाम गृह  का  निर्माण  होने  वाला क्या  गर  का  गुजरात  में
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 सनसानगीर  के  अलावा  नल  सरोवर  जो  गुजरात  में  पक्षियों  का  एक  शरण  स्थल  एक  विश् वाम गृह

 निर्माण  की  कोई  योजना है

 डा०  सरोजिनी  महिषी
 :

 यदि  माननीय  सदस्य  ने  पूरा  विवरण  पढ़ा  होता  तो  उन्हें  यह  पता  चलता

 fe  नल  सरोवर  को  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तर्गत  लिया गया  है

 डा०  रानेन सेन  :  मैं  कोई  प्रश्न  पूछना  नहीं  चाहता  हूं  परन्तु  मैं  मंत्री  महोदया  को  यह  सुचित  करना

 चाहता  हूं  कि  उनका यह  वक्तव्य  सही  नहीं है  कि  जल्दा पाड़ा  विश् वाम गृह  का  निर्माण हो  रहा

 रहे  उन यह  ule  महींने  पहिले  बना  था  तथा  अब  इसका  प्रयोग  विदेशी  तथा  भारतीय  पर्यटक  कर  दत

 पुरानी  जानकारी  की

 डा०  सरोजिनी  महिषी  :  यह  एक  छोटी  सो  इमारत  मेरे  कहने  का  तात्पर्य  वर्तमान  इमारत  को

 बढ़ाने से  इसका  शिलान्यास  कोई  छह  महीने  पुर्व  किया  गया  था  कौर  ae  यह  निर्माणाधीन

 डा०  रानेन  सेन  :  यह  पहिले  ही  से  स्थित  मैं  वहां  15  दिन  पुर्व  गया  था  ae  उसमें  दो

 दिन  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  पश्चिम  बंगाल  में  इमारतें  रातों-रात बन  जाती  हैं  ।

 श्री  दीनेन  भट्टाचार्य  :  जलदापाड़ा विश्वास  गृह  के  बारे  में  विवरण  में  कहा  गया  है  कि  मंजूर किए  गए

 कुल  राशि  2.28  लाख  रुपयों  में  से  0.85  लाख  wa  खर्च  किए  गए  यह  निर्माण  कार्य  कब

 आरम्भ  किया  गया  था  शर  इसके  कब  तक  पुरे  होने  की  संभावना  है

 डा०  रानेन  सेन  :  उन्हें  इसके  बारे  में  मालूम  नहीं

 डा०  सरोजिनी  महिषी  :  पहिले  यहां  एक  छोटी  सी  इमारत  थी  कौर  wa  हम  इसका  विस्तार

 कर  रहे  जो
 माननीय  सदस्य

 कह  रहे  वह  भी  सच  हो  सकता
 है

 .  .  .  .  यदि  पश्चिम  बंगाल

 सरकार  पुरी  इमारत  को  छह  महीनों  में  बना  सकती  है  तो  मुझे  इससे  बहुत  प्रसन्नता  होगी  ।

 अध्यक्ष महोदय  :  वे  कुछ  भी  कर  सकते

 डा०  सरोजिनी  महिषी  :  मुझे  इसके  लिए  भूमि  लेने  तथा  अनुमति  लेने  के  लिए  काफी  परिश्रम

 करना  पड़ा  ।

 श्री  पी०  ato  मावलंकर :  मंत्री  महोदय  ने  कहा  हैकि  यह न  सूचना  विवरण  में  दी  गई  परन्तु

 इसमें  ऐसी  कोई  सूचना  नहीं  उन्होंने  कहा  है  कि  मैंने  इसे  नहीं  पढ़ा

 mera  महोदय  :  कृपया  इसको  ध्यान  से  देखने  का  कष्ट  कीजिये

 डा०  सरोजिनी  महिषी  :  नल  सरोवर  को  विकास  योजना  में  शामिल  किया  गया  था  परन्तु  कुछ

 कारणों से  इस  पर  काय  ares  नहीं  हो  इस  पर  निर्माण  कार्य  स्थगित  किया  गया  था  att

 अब  इसे  पांचवीं  योजना  में  शामिल  किया  गया

 5
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 रुपया का  मलय ६

 *  286.  श्री  एस०  सो ०  सामन्त  :

 शो  शंकर  राव  साबित :

 क्या  faa  मंत्नी यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 स्टरलिंग  ate  डालर  की  तुलना  में  रुपये  की  नवीनतम स्थिति  क्या  है  ;

 यह  कहां  तक  सच  है  कि  रुपये  के  अवमूल्यन  की  संभावना

 रुपये  के  घटते  हुए  मूल्य  को  पुनः  स्थापित  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 वित्त  मंत्रो  (sit  यशवंतराव  :  भारत  अ्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा  निधि  द्वारा  दी  गई

 मति  के  18.9677 रुपये  1  पोंड  स्टिंग  की  एक  केन्द्रीय  दर  निर्धारित  की  इस  देश  के

 विदेशी  मुद्रा  सम्बन्धी  सभी  इस  केन्द्रीय  दर  से  2.  25  प्रतिशत  अधिक  अथवा  कम  की  शझ्नुमत

 दर  के  mare  पर  किये  जाते  ate  इस  समय  बिकसित  देशों  की  महत्वपूर्ण  मुद्राएं  जिनमें  पौण्ड  स्टिंग  भी

 शामिल  विनिमय दर  से  ह  मुक्त  रुपया-डालर  दर  में  समय-समय  पर  होने  वाली  घट-बढ़  डालर

 तथा  पौंड  स्टिंग  के  बीच  की  दरों  पर  निरभर  करती  है  ।  19  1973  रुपया  भर

 डालर  के  बीच  उपर्युक्त  तरीके  से  निकाली ६  हिरासत  दर  935  रुपया  प्रति  अमरीकी  डालर  थी  ।

 इस  बात  में  लेशमात्र  भी  सचाई  नहीं  है  कि  रुपये  का  अवमूल्यन  किये  जाने  की

 वना है

 ऐसी  स्थिति  में  जबकि  विश्व  की  प्रमुख  मुद्राएं  विनिमय  दर  से  मुक्त  विनमय  दर  से

 मुक्त  के  मूल्यों  में  होने  वाली  घट-बढ़  के  रुपये  की  विनियम  दर  पर  दो  तरफा  प्रभाव

 पड़ता  मुद्रा-बाजारों  में  होने  वाली  घट-बढ़  पर  बराबर  नजर  रखी  जाती  है  हमारे

 हित  में  जब  कभी  किसी  उपचारात्मक  कारवाई  की  जरूरत  होगी  तब  वह  कार्रवाई  की  जाएगी  ।

 श्री  एस०  ato  सामन्त :  प्रश्न  के  भाग  के  उत्तर में  मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  इस  बात

 में  लेशमात्र  भी  सचाई  नहीं  है  fe  रुपये  का  अवमूल्यन  किये  जाने  की  कोई  संभावना  है  ।  मैं

 जानना  चाहता  हूं  कि  यदि  रुपये  का  अवमूल्यन  किया  गया  तो  इससे  हमारे  समक्ष  कया  कठिनाइयां करायेंगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  एक  काल्पनिक  प्रश्न  काल्पनिक  प्रश्न  का  उत्तर  देना  कठिन

 श्री  ०  एस०  सो  ०  सामन्त  :  मंत्री  महादय  ने  19  नवम्बर  की  विनिमय दर  दी  मैं  जानना  चाहता

 हूं  कि  एक  वर्ष  पूर्वे  क्या  विनिमय  दरें  प्रचलित  थी ं।

 थ्री  यशवन्तराव  चव्हाण  :  मैंने  उस  समय  की  विनिमय  दर  दी  हैं  ।  जब  अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि ने मुद्रा  निधि  ने

 1  पौंड  स्टिंग के  लिए  18.9677 रुपये  की  केन्द्रीय  दर  निर्धारित  करने  की  अनुमति  दी  इस  विनिमय

 दर  से  हमने  कार्य  area  किया  ati  19  1973  के  दर  मेरे  दिए  हुए  एक  waar  पर

 यह  दर  अमरीकी  डालर  पर  दिए  गए  थे  यह  मैं  आपको दे  सकता  स्मिथ सो नियम  करार के  उपरान्त

 अमरीका  ने  डालर  का  अवमूल्यन  8.  57  प्रतिशत  तक  कर  दिया  या और
 गत  वर्ष  यह  7.  279

 रुपये  निर्धारित  किया  गया  था

 कि



 मौखिक  उत्तर 1895  )

 श्री समर  गृह  मैं  जान  सकता  हूं  कि  पौंड  डालर  के  मूल्य  की  घट-बढ़  से  भारतीय  रुपये  का  मूल्य

 कहां तक  गिरा  श्र
 देश में  मूल्यों  की  वृद्धि  पर

 इसका  कितना
 प्रभाव  पड़ेगा ?

 श्री  यशवंतराव  चव्हाण
 :

 माननीय  सदस्य  को  सबसे  पहले  एक  मूलभूत  बात  को  समझ  लेना

 चाहिए यथा  रुपये  mera  किसी  मुद्रा  की  विनिमय  दर  का  रुपये  के  आन्तरिक  मूल्य पर  कोई  विशेष

 प्रभाव  नहीं  पड़ता  है  क्योंकि  यह  wea  भ्रतेक  कारणों  पर  निर्भर  करता  इस  समय  समाजवादी  देशों

 की  9.0  को  छोड़कर  विश्व  की  प्रत्येक  मुद्रा  के  समान  भारतीय  रुपये  के  मूल्य  में  घट-बढ़  होती

 रहती  है  ।  विश्व  की  मुद्राओं  में  से  एक  मुद्रा  होने  के  नाते  हम  यह  नहीं  कह  सकते  हैं  कि  हमारी

 मुद्रा  में  घट-बढ़  नहीं  हो  रही  है  क्योंकि  इसका  फिर  व्यवहारिक  महत्व  कुछ  भी  नहीं  इस

 समय  यह  ऐसी  स्थिति  में  इसकी  स्थिति  ७  क्या  यह  इस  पर  निभेर  करती है  कि  हम  सामान्य

 मुद्रा  ढांचे  के  अंतर्गत  किस  समय  तथा  किस  प्रकार  समझौता करते

 श्री  समर  गुह  :  जब  रुपये  के  बाहरी  मूल्य  में  घट-बढ़  होती  तो  हमारे  निर्यात  तथा  आयात  के

 मूल्यों  पर  प्रभाव  पढ़ता  है  ।  इससे  हमारी  ग्रा तरिक  बाजार  में  भी  प्रभाव  पड़ता  अ्रतएव

 इससे  रुपये  के झ्रान्तरिक  मूल्य  पर  भी  प्रभाव  पड़ता  मंत्री  महोदय  कते  कहते  हैं  कि  दोनों  में  कोई  संबंध

 नहीं है  ।

 st  यशवन्तराव  विश्व  में  प्रत्येक  चीज़  एक  दूसरे  से  सम्बद्ध  इस  से  निश्चित  रूप  में

 हमारा  शारयात-निर्यात  प्रभावित  होता  परन्तु  मुख्य  रूप  से  मेरा  तात्पर्य  यह  था  कि  इससे  रुपये  के

 देशीय  मूल्य  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ता  क्योंकि  यह  अन्य  कई  बातों  पर  निसार  इसे  ara  सीमित

 संदर्भ  में  समझना  चाहिये ।

 श्री  बी  ०  वी  ०  नायक  :  क्योंकि  विश्व  की  दुर्लभ  मुद्दों  स  पौंड  स्टिंग  तथा  डालर  अस्थिर

 स्थिति  में  तो  क्या  इसका  ag  at  नहीं  है  कि  भारतीय  यद्यपि  हम  इसे  स्वीकार  नहीं  करते

 देश  से  बाहर  भ्र स्थिर  स्थिति  में

 श्री  यशवंतराव चव्हाण  :  जी  हां  ।

 प्रो  ०  मध  दंडवते  :  मुद्रणालयों  की  अस्थिर  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  सरकार  स्टिंग  से  अपनी

 मुद्रा  की  परम्परागत  सम्बद्धता  के  प्रति  विचारधारा  में  परिवर्तन

 श्री  यशवंतराव  चव्हाण
 :

 यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  परम्परागत  रूप  से  हमारी  मुद्रा  केवल

 स्टिंग  से  ही  सम्बद्ध  है  क्योंकि  मत  वहां  की  स्थिति  पर  निरभर  करता  श्री  सामंत  के  प्रश्न  के  उत्तर  में

 मैंने  बताया  है  कि  हमें  अपने  विदेश  व्यापार  तथा  अन्य  उद्देश्यों  के  लिये  अपनी  मुद्रा  को  सोने  waar

 डालर  अथवा  स्टिंग  अरन्य  किसी  महत्वपूर्ण  मुद्रा  जो  रक्षित  परिसंपत्ति  के  रूप  में  प्रयोग  की

 जा
 सकती  मूल्यांकन  करना  होता  यह  उचित  समझा  गया

 कि
 हम  वह  माध्यम  चुनें जो

 हमारे  लिये  बहुत  उपयुक्त  हो  ।  केन्द्रीय  दर  के  लिये  हमने  स्टिंग  किया  है  क्योंकि  हमारा  विदेश

 व्यापार  स्टिंग  क्षेत्रों  में  यह  हमारे  लिये  उपयुक्त  सुविधाजनक  है  ।

 प्रो
 ०

 न्य  दंडवते  :  पिछली  बार  मंत्री  महोदय  ने  शापने  उत्तर  में  कहा  था  कि  वे  कठोर  विचारधारा

 नहीं  अपनायेंगे  ।

 sit  यशवंतराव  चव्हाण
 :

 हमारी  विचारधारा  कभी  भी  कठोर  नहीं  मैं  कह  सकता  हूं  कि  यह
 wat  भी  कठोर  नहीं
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 श्रध्यक्ष  महोदय
 :

 मेरे  विचार  से  माननीय  सदस्य wa  संतुष्ट  हैं  ।

 डा
 ०

 रोनेन  सेन
 :  भ्रन्तर्राष्ट्रीय बाजार  में  गतवर्ष  से  ही  डालर  के  मूल्य  में  गिरावट  wy  तब

 इसका  कारण  क्या  है  डालर  के  सन्दर्भ  में  भारतीय  रुपये  का  मूल्य  जो  7.  50  रुपये  प्रति  डालर  था  जब

 बहुत  कम  हो  गया  है  ।

 श्री  यशवन्तराव यह  बड़ी  रुचिपूर्ण  बात  है  कि  डालर  के  मूल्य  में  हाल  के  महीनों  में
 योरोपीय  तथा  अ्रन्तर्राष्टीय  बाजार  मजबूती  पायी  है  ।

 वेतन  आयोग  की  रिपोर्ट  का  क्रियान्वयन

 *297.  श्री  argo  ईश्वर  रेड्डी :

 को  रामावतार  शास्त्री

 कया  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तीसरे  केन्द्रीय  वेतन  आयोग  की  सभी  सिफारिशों  के  क्रियान्वयन
 में  अभी  कुछ  शर

 समय  लगने  की  संभावना

 यदि  तो  इन  सभी  सिफारिशों  के  कब  तक  क्रियान्वित  हो  जाने  की  संभावना

 वित्त  मंत्री  यशवंत  राव  :  तथा  वेतन  आयोग
 की

 JIL  शौर

 IV  के  कर्मचारियों  से  संबंधित  मुख्य-मुख्य  सिफारिशों  पर  निर्णय  लिया  जा  चुका  है  उनको  लागू
 किया  जा  रहा  है  ।  wea  जिन  में  तथा  अखिल  भारतीय  सेवाओं  से  संबंधित  सिफारिशें

 भी  शामिल  विचाराधीन  हैं  ।  उन  पर  लियें  जाने  वाले  चालू  वित्तीय  वर्ष
 की

 समाप्ति
 से

 पूर्वे

 यथासंभव शीघ्र  हो  जाने  की  तराशा  है  |

 श्री  argo  ईश्वर  रेड्डी
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  जब  चतुर्थ  श्रेणी  के  वेतनमानों  का  पुनरीक्षण  किया

 गया  था  तब  यह  आश्वासन दिया  गया  था  कि  तृतीय  श्रेणी  के  वेतनमानों  में  भी  सानुपातिक  वृद्धि  की

 उस  आश्वासन  का  क्या  अन्तिम  area  कब  तक  जारी  किये  जाने  की

 थो  यशवंतराव  चव्हाण
 :

 माननीय  सदस्य  की  जानकारी  के  लिये  मैं  उत्तर  को  फिर  से  पढ़ता

 तीन  तथा  चार  के  कर्मचारियों  से  संबंधित  वेतन  आयोग  मुख्य-मुख्य  सिफारिशों

 पर  निर्णय  लिया  जा  चुका  है  झर  उनको  लागू  किया  जा  रहा  wer  सिफारिशें  जिनमें

 श्रेणी  एक  तथा  अखिल  भारतीय  सेवाओं  से  सम्बन्धित  सिफारिशें  भी  शामिल  विचाराधीन

 श्रेणी  तीन  तथा  चार  के  वेतनमान  तथा  पेंशन  का  भी  प्रश्न  तय  हो  गया  है  ।

 जो  एस०  एस
 ०

 बनर्जी
 :

 माननीय  सदस्य  का  प्रश्न  कुछ  भिन्न  उन्होंने  उस  आश्वासन  के  बारे  में

 gor  है  जो  वार्ता  के  समय  दिया  गया  था।+

 मध्यक  महोदय
 :

 ड्राप  इसे  उन  पर  वह  इसे  दूसरे  प्रश्न  के  रूप  में  पूछ  सकते  हैं  !

 श्री  वाई
 ०

 ईश्वर  रेड्डी
 :

 यह  कहा  गया  था  कि  वेतन  का  तीन  a  चार  प्रतिशत  मंहगाई  भत्ते  के

 रूप  में  दिया  जायेगा  कौर  मंहगाई  भत्ते  का  दूसरा  स्लैब  मंजूर  कर  दिया  गया  है  फिर  नये  वेतनमानों

 के  बारे  में  कोई  घोषणा  नहीं  की  गई  नयें  वेतनमानों  की  घोषणा  कब  तक  की  जायेंगी  जिससे  कि

 केन्द्रीय  सरकार
 के  कर्मचारी  बढ़े  हुए  मंहगाई  भत्ते  का  लाभ  उठा

 श
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 श्री  यशवंत राव  चव्हाण  :  में  ऐसे  विस्तृत  प्रश्न  का  तुरन्त  उत्तर  नहीं  दे  सकता  इसके  लिये  नोटिस

 आवश्यक है  ।

 Shri  Ramavatar  Shastri  :  There  is  a  strong  resentment  among  the  Central  Govern-

 ment  employees  at  Governments  decision  on  third  Pay  Commission  Report  and  the

 employees  are  going  to  arrange  a_  strike  to  express  their  resentment,  They  are

 not  going  to  accept  their  Pay  Packets  on  1st  December.  If  there  is  strike  then  there,  will
 be  a  big  loss  to  the  country.  May  know  whether  in  view  of  this  the  Government

 propose  to  reconsider  their  decision?

 What  is  the  difficulty  in  granting  Rs.  250  as  the  minimum  wage  for  the  Central

 Government  employees  when  this  amount  as  minimum  wage  is  being  paid  in  Banks  and

 other  Public  concerns  ?  Why  don’t  you  agree  to  this  9

 श्री  यश वस्त राव  चव्हाण  :  जहां  श्रेणी  तीन  ate  चार  के  कर्मचारियों  की  मांगों  का  सम्बन्ध  है

 हमने  उन्हें  अधिकतम  लाभ  देने  का  प्रयास  किया  यहां  तक  कि  हमने  वेतन  आयोग  सिफारिशों

 > में  कुछ  सुधार  भी  fra  ए  हम  वेतन  शभ्रायोग  की  सिफारिशों  तक  ही  सीमित  नहीं  रहे  कर्मचारियों

 के  प्रतिनिधियों  से  लम्बी  वार्ता  के  पश्चात्‌  ऐसा  किया  गया  मैं  सदन  से  क्षमा  चाहता  हूं  तथा

 माननीय  सदस्य  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  यदि  उनके  विचार  में  इस  हड़ताल  से  राष्ट्रीय  हित  की  हानि  होने

 की  संभावना  है  तो  वे  अपने  प्रभाव  को  प्रयोग  करके  कर्मचारियों  से  ऐसे  मार्ग  न  अ्रपनाने  के  लिये  कहें ।

 तो  रामावतार शास्त्री  :  सरकारी  क्षेत्र  के  कर्मचारियों  को  सरकार  द्वारा  न्यूनतम  वेतन  के  रूप  में
 250  रुपये  दिये  जा  रहे  इतनी  राशि  केन्द्रीय  कर्मचारियों  को  देने  में  क्या  आपत्ति  इसका  उत्तर

 नहीं  दिया  गया  है  ।

 श्री  ए०  पी०  शर्मा  :  यह  सच  है  कि  सरकार  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  पर  बातचीत  करने  के
 ०

 लिये  पहली  बार
 सहमत  हुई  है  पहले  ate  दूसरे  वेतन  आयोगों  के  समय  ऐसा  नहीं  gar  था  बातचीत  में

 दो  बातें  हमारे  सामने  थीं  पहली  यह  कि  तीसरे  वेतन  आयोग  की  मुख्य  सिफारिशों  में  क्या  सुधार  किये

 जायें  ate  दूसरी  यह  कि  वेतन  आयोग  की  मुख्य  सिफारिशों  पर  सरकार  के  विभिन्न  निर्णयों  को

 कवित  करने  के  परिणामस्वरूप  उत्पन्न  होने  वाली  असंगतियों  को  किस  प्रकार  दूर  किया  जागे ।

 इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  कर्मचारी  वर्ग  इन  सुधारों  को  पर्याप्त  नहीं  समझता  क्या

 सरकार  इन  पुलिदों  पर  कौर  बातचीत  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  करेगी  ate  क्या  निर्णयों  के  क्रियान्वयन

 के  परिणामस्वरूप  उत्पन्न  होते  वाली  असंगतियों  की  जांघ  के  लिये  एक  समिति  नियुक्त

 थ्रो  यशवन्तराव  चव्हाण  :  मेरे  विचार  से  कर्मचारियों  के  प्रतिनिधियों  से  वार्ता  के  दौरान  मैंने  यह

 बात  स्पष्ट  की  थी  कि  जहां  तक  श्रसंगतियों  का  प्रश्न  है  विभागीय  परिषदें  अथवा  समितियां  इनकी  जांच

 कर  सकती  क्या  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  बात  यदि  कोई  के  नाम  में  सुधार

 के  लिये  नई  मांग  करता  है  तब  इसे  असंगति  नहीं  माना  परन्तु  वास्तविक  असंगतियों  की  विभागीय

 परिषदों  द्वारा  अथवा  समितियों  द्वारा  निश्चित  ही  जांच  करायी  जायेगी  ।

 श्री  दीनेन  भट्टाचार्य :  कर्मचारियों  के  प्रतिनिधियों  से  वार्ता  के  दौरान  कर्मचारियों  के  प्रतिनिधियों ने

 कया  मांग  की  थी  तथा  उनके  द्वारा  रखे  सुझावों  को  पुरी  तरह  स्वीकार  x  ने  में  सरकार  को  क्या  कठिनाई

 at?
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 यशवन्तराव  चव्हाण

 :
 यह  स्पष्ट  है  कि  उनकी  प्रत्येक  मांग  स्वीकार  नहीं  की

 श्री  दिनेश  भट्टाचार्य :  जब  उनके  साथ  वार्ता  हुई  तब  उनकी  विशिष्ट  मांगें  क्या थीं  ?

 श्री  यशवंतराव  चव्हाण
 :

 इस  समय  उन  मांगों  का  विवरण  मेरे  पास  नहीं  उन्होंने  अपने

 कोण  से  न्यूनतम  वेतन  की  मांग  रखी

 थ्री  दीनेन  भट्टाचार्य :  वह  मांग  क्या  थी  ?

 श्री  यशवंतराव  मुझे  पता  नहीं  पता  इस  समय  उसका  ब्यौरा  मेरे  पास  नहीं

 उन्होंने  एक  प्रशन  पुछा  है  कि  उनकी  मांगें  क्या  इस  समय  इस  सम्बन्ध  में  जानकारी  मेरे  पास
 उपलब्ध  नहीं  है  ।

 Shri  Govind  Das  Richhariya:  May  I  know  whether  the  Ministries  have  been  allowed

 to  go  scot  free  or  any  date  has  been  fixed  regarding  the  implementation  of  the  recommenda-

 tion  of  Pay  Commission  9

 श्री  यशवंतराव  जब  आदेश  जारी  किये  जाते  हैं  र  समय-समय  पर  जारी  किये
 जा  रहे  हैं  उनमें  तारीख  बतायी  जाती

 श्री  एस०  रामगोपाल  रेड्डी :  सरकार  ने  हाल  ही  में  जिस  वृद्धि  की  घोषणा  की  है  उसे  जोड़कर  वेतन  का

 कुल  बिल  बजट  का  70  प्रतिशत  बनता  यदि  कर्मचारियों  की  मांगों  पर  विचार  किया  जाये  तो  क्या

 यह  बजट  का  80  प्रतिशत  हो  जायेगा  ?

 ot  यशवन्तराव  चव्हाण  :  बजट  प्रतिशतता  के  बारे  में  मैं  कुछ  नहीं  कह  सकता  |

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी :  उठे

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन  पूछने  का  प्रत्येक  ग्रन्थकार  है  परन्तु  ,

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  मैंने  चर्चा  की  मांग  की  मेरा  इससे  निकट  का  सम्बन्ध  मुझे  एक

 प्रश्न  पूछने  की  अनुमति  दी  जानी  यदि  मैं  संतुष्ट  नहीं  gat  तो  मैं  चर्चा  की  मांग  करूंगा
 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  प्रापक  दल  से  दो  सदस्यों  को  बुला  चुका  Zl  दूसरे  दलों  के  सदस्यों  को  भी

 बोलने  दीजिये  ।  श्री  कछवाय  ।

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Is  it  a  fact  that  each  Class  is  dissatisfied  over  the  recom-

 111(£1:(111  cf  the  third  Fay  Ccmmissicn  ard  every  now  &  then  they  have  given  representa-

 tions  ard  rotices  (0  tte  Coverrrent,  if  so,  the  numter  of  representations  and  notices  given

 and  the  number  out  of  those  which  are  under  consideration  ?

 The  hon.  Minister  has  stated  that  recommendations  will  be  implemented  within  this

 year.  May  I  know  whether  any  date  has  been  fixed  for  implementation?  May  I  also  know

 whether  the  recommendation  will  also  be  made  applicable  to  State  Governments  employees

 working  in  Central  Governments  Offices/departments  or  the  issue  will  be  left  for  the  State

 Governments.

 att  यशवंतराव  उन  सभी  के  लिये  ये  सिफारिशें  लागू  की  जायेंगी  जो  केन्द्रीय  सरकार  के

 iG
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 ि  ———

 जहां  तक  प्रार्थना  पत्तों  के  प्राप्त  होने  की  बात  मैंने  उनका  कोई  हिसाब  किताब  नहीं  रखा  है

 परन्तु  ये  काफी  संख्या  में

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  This  has  not  been  said  whether  the  Government  are

 considering  those  representations  or  not  9

 Mr.  Speaker  :  The  hon.  Minister  has  replied  to  it.

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  I  have  asked  about  the  number  of  representations  and

 notices  received.  Employees  are  preparing  to  go  on  strike.  May  I  know  whether  the

 Government  will  take  note  of  it  ?

 Mr.  Speaker  :  You  say  whatever  you  like.

 Shri  Yeshwantrao  Chavan  have  got  nothing  more  to  say.

 श्री  किरुतिनन  :  क्या  तीसरे  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  के  अनुसार  मकान  किराया  भत्ते  तथा

 नगर  प्रतिकर  भत्ते  के  बारे  में  अन्तिम  निर्णय  कर  लिया  गया  मैं  यह  बात  भी  जानना  चाहता  हूं  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  मकान  किराया  भत्ता  तथा  नगर  प्रतिकर  भत्ते  सम्बन्धी  सिफारिशों  को

 जनवरी  के  स्थान  पर  जबसे  कि  वेतनमानों  को  कार्यरूम  दिया  जा  रहा  शभ्रक्तूबर  से  लागू  करने  का

 निर्णय  किया

 श्री  यशवन्तराव  चव्हाण  :  जहां  तक  क्रियान्वयन  की  तारीख  का  प्रश्न  है  वेतनमानों  तथा  पेंशन  लाभ

 के  लिये  यह  1  जनवरी  wer  श्रादेशों  के  सम्बन्ध  में  आदेशों  के  जारी  किये  जाते  समय  उनमें  तारीख

 दी  जायेंगी ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  Sir,  the  Pay  Commission  has  recommended  that  the  po-

 pulation  is  not  the  only  criterion  but  the  cost  of  living  of  the  particular  city  should  also

 be  taken  into  account  to  arrive  ata  decision  regarding  CCA.  May  I  know  whether  the

 Government  is  going  to  accept  this  recommendation,  and  whether  Government  propose

 to  amend  the  present  formula  ?

 श्री  यशवंतराव  चव्हाण  :  मेरे  विचार  में  ऐसा  नहीं  परन्तु  जनसंख्या  के  हिसाब  से  कुछ  शहरों

 का  दर्जा  बढ़ाया  जा  रहा

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  Sir,  my  question  has  not  been  replied  to.  I  wanted  to

 know  whether  the  hon.  Minister  knows  that  the  Pay  Commission  has  recommended  that

 the  population  is  not  the  only  criterion  but  the  cost  of  living  of  a  particular  city  should  also

 be  taken  into  account  to  arrive  at  a  decision  regarding  the  CCA  and  if  so,  whether  the

 Government  agree  to  it.

 Shri  Yeshwantrao  Chavan  :  This  is  not  a  specific  recommendation  and  therefore  no

 final  decision  has  been  taken  so  far  in  this  regard  (interruptions)
 Shri  R.  N.  Sharma  :  The  hon.  Minister  has  said  that  the  recommendations  of  the

 Pay  Commission  will  be  implemented  from  Ist  January,  1973  and  the  instructions  have  been

 issued  to  implement  these  recommendations  in  Class  II,  III,  &  IV  employees.  May  I  know

 whether  the  improvement  including  the  decision  of  100  percent  neutralisation  for  Class

 IV  employees  made  by  the  Government,  will  also  be  implemented  ?

 श्री  यशवंतराव  चव्हाण  जो  कुछ  निर्णय  किये  गये  हैं  उनके  बारे  में  कुछ  मामलों में  mew  जारी

 कर  दिये  गये  हैं  और  शेष  मामलों  में  mew  जारी  कर  दिये  जायेंगे  ।

 11
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 को  एस०  एम
 ०

 बनर्जी
 :

 मंत्री  महोदय  ने  अभी  अभी  बताया  है  कि  वार्ता  के  पश्चात्‌  कुछ  संशोधनों

 की
 घोषणा  की  क्या  यह  सच  है  कि  कर्मचारियों  के  प्रतिनिधियों  ने  314  रुपये  न्यूनतम  aaa  की

 मांग  की  थी  जिसे  कर  दिया  उन्होंने  1-8-72  क्रियान्वयन  को  मांग  की  थी  जिसे

 कार  कर  दिया  उन्होंने  मंहगाई  भत्ते  के  काले  को  बदलने  की  मांग  की  थी  जिसे  नामंजूर  कर

 दिया  गया
 ।

 प्वाइंट  टू  प्वाइंट  वेतन  निर्धारण  की  मांग  को  भी  स्वीकार  नहीं  किया  मंत्री  महोदय  ने

 ये  सभी  मांगे  स्वीकार कर  दी  थीं

 क्या  यह  सच  है  कि  चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारियों  को  जो  इस  समय  196  रुपये  न्यूनतम  वेतन

 मंजूर  किया  गया  है  यह  भी  डा०  पीले  की  ही  एक  सिफारिश  है  जो  वेतन  आयोग  के  सदस्य  हैं  सरकार  ने

 aaa  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  अ्रतिरिक्त  site  कुछ  नहीं  दिया  कया  मंत्री  महोदय  को  पता  है  कि  ये

 संशोधन  केन्द्रीय  कर्मचारियों  को  इस  आधार  पर  स्वीकार्य  नहीं  हैं  कि  इन  वेतनमानों  की  बढ़ते  हुए  जीवन

 मूल्य  से  कोई  समता  नहीं  आपने  आजके समाचार के  समाचार  पन्नों  में  पढ़ा  होगा  कि  रुमालों  की  कीमतें  बढ़ गई

 के
 लोगों

 के  लिये  ग्रां सु  पोंछ  सकना  भी  कठिन  हो  गया  रुमालों  के  मूल्य  में  125  प्रतिशत

 की  वृद्धि  हुई  राजधानी  में  सरसों  का  तेल  दालों  के  मूल्यों  में  यकायक  वृद्धि  हो  गई  .  .

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  भाषण  नहीं  |

 श्री  एस०  एम
 ०

 बनर्जी  :  इसलिये  मैं  यह  बात  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  समूचे  प्रश्न  पर

 पुनर्विचार किया  जायेगा  कौर  केन्द्रीय  कर्मचारियों  के  वेतन  इस  प्रकार  निर्धारित  किये  जायेंगे  कि  उनका

 बढ़ते  हुये  जीवन  मूल्य  से  सम्बन्ध  हो  |  क्या  मंत्री  महोदय  इस  बात  पर  भी  विचार  करेंगे  कि  केन्द्रीय

 सरकार  के  कर्मचारियों  तथा  सरकारी  उपायों  के  कर्मचारियों  के  वेतनमानों  में  भिन्नता  न  हो  ।  इसका  मैं

 स्पष्ट  उत्तर  चाहता

 श्री  यशवन्तराव  व्दारा  मैं  उन्हें  स्पष्ट  उत्तर  देता

 ्  कर्मचारियों  ने  विभिन्न  प्रकार  की  मांगें  रखीं  जिनमें  से  कुछ  मैंने  प्रभी  बतायीं  उन

 सभी  मांगों  पर  ate  आधारों  पर  विचार  किया  गया  श्र  यदि  meat  भ्र नुम ति  हो  तो  मैं  उस  प्रेस  टिप्पणी

 से  उदाहरण  देना  चाहता  हूं  जो  वार्ता  के  पश्चात्‌  जारी  की  गई  थी  ।  यह  इस  प्रकार  है  :

 की  are  से  प्रतिनिधियों  द्वारा  व्यक्त  किये  गये  विचारों  पर  सरकार ने  ami  विचार

 किया  |  कुछ  क्षेत्र  ऐसे  हैं  जहां  सामाजिक  न्याय  के  आधा  पर  श्रेणी  तीन  चार  के

 कर्मचारियों  को  कुछ  श्र  लाभ  देने  की  आवश्यकता

 हमने  मांग  पर  विचार  किया  wie  मांगों  के  भ्रौचित्य  पर  विचार  किया  ae  मने  इतना  कुछ  देने

 का  प्रयास  किया  जो  सरकार  के  वश  की  बात  वेतन  आयोग  द्वारा  की  गई  सिफारिश

 में  न्यूनतम  वेतन  की  राशि  को  185  से  बढ़ाकर  हमने  196  रुपये  कर  दिया

 श्री  दिनेश  भट्टाचार्य
 :

 यह  भी  वेतन  झ्रायोग  की  ही  एक  सिफारिश  थी  ।

 श्री  यशवंतराव  यह  अ्रल्पमतीय  सिफारिश  यह  वेतन  आयोग  की  सिफारिश  नहीं

 थी  ।  इसके  पश्चात्‌  बेतन  निर्धारण  फारमूले  के  लिये  मूल  वेतन  का  5  प्रतिशत  न्यूनतम  लाभ  जिसकी

 सिफारिश  वेतन  आयोग  ने  की  को  10  रुपये  बढ़ाकर  15  रुपये  कर  दिया  गया  यह  एक

 सुधार  इसके  साथ  300  रुपये  तक  वेतन  पाने  वालों  को  मंहगाई  भत्ते  में  शत  प्रतिशत  निष्प्रभावी करण
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 किया  कर्मचारियों  का  सबसे  छोटे  को  जो  संभव्यतया  संख्या  मं  सबसे  बड़ा  है  शत  प्रतितश

 तथा  75  प्रतिशत  300  रुपये  900  रुपये  वेतन  तक  निष्प्रभावीकरण  दिया  जायेगा

 मैं  मुख्य  रूप  से  ag  बात  कहना  चाहता  हूं  कि  हमने  समस्या  पर  उदारता  से  विचार  किया  है

 are  सरकारी  कर्मचारियों  की  सदस्यों  के  प्रति  उदासीन  नहीं  थे  ।

 हमने  वेतन  झ्रायोग  की  सिफारिशों  में  सुधार  करने  का  प्रयास  किया  है  ।  गर्त  अव  इस  सम्बन्ध  में

 सरकार  शर  कोई  सुधार  नहीं कर  सकती  ।

 श्री  एस  ०  एम  ०  बनर्जी  :  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  यह  भेदभाव  क्यों है  ?

 अध्यक्ष  महोदय :  श्राप  तो  कभी  संतुष्ट  नहीं  होंगे

 श्री  एस०  एम  ०  aaa  :  सरकारी  उपक्रमों  पर  केन्द्रीय  सरकार  में  भेदभाव  क्यों  क्या  केवल

 उनकी  संख्या  अधिक  होने  के  कारण  यह  aga  ही  ग्रसित  बात  है

 अध्यक्ष  महोदय :  कृपया  बैठ  यह  वाद-विवाद  का  समय  नहीं  यह  सीधा  प्रश्न  इस

 पर  वाद-विवाद  खड़ा  न

 श्री  एस
 ०

 एम
 ०

 बनर्जी  :  मेरे  भ्रन्तिम  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  भेदभाव  के  बारे  में  उत्तर

 दिया  जाना  चाहिये  ।

 श्री  यशवंतराव  चव्हाण  वह  तर्क  कर  रहे  हैं  मैं  नहीं  ।

 तेल  की  कमी  तथा  इसके  मूल्यों  में  वृद्धि होने  के  कारण  पर्यटन  र  नागर  विमान

 विभागों  प्रतिकूल  प्रभाव

 *
 2५0.  atrat  सावित्री  श्याम :  क्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  द्रव  देशों  द्वारा  सप्लाई  किये  जाने  वाले  तेल  की  कमी  तथा  इसके  मूल्यों  में  वृद्धि  का

 qqcay  तथा  नागर  विमानन  विभागों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  कौर  यदि  तो  किस  सीमा

 क्या  इसके  परिणामस्वरूप  बहुत  सी  विमान  उड़ानें  बन्द  कर  दी  गई  हैं  a  विमान  किरायों

 में  विधि  कर  दी  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या

 इस  बारे  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  aa  करने  का  विचार

 पर्यटन  ate  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोजिनी  :  तेल  के  मूल्य
 में  वृद्धि  के  der  पर  पड़ने  वाले  प्रभाव  कों  मूल्यांकन  कभी  इतने  जल्दी  नहीं  किया  जा  सकता  ईंधन

 के  मूल्य  में  वृद्धि  के  परिणामस्वरूप  हमारी  दोनों  एयर  लाइनों  की  परिचालन  लागत  काफी  बढ़  गयी  है  ।

 इन  एयरलाइनों  को  1974-75  war  परिचालनों  के  कार्यक्रम  के  gare  इस  मद  में  लगभग

 16  करोड़  रुपये  का  अतिरिक्त  व्यय  वहन  करना  पड़ेगा

 जी  aah  तक  नहीं  ।
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 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 एयर  इंडिया  ax  द्य  विमान  परिवहन  संगठन  का  सदस्य  समझा  जाता  ह  कि

 watery  विमान  परिवहन  संगठन  ने  सभी  यात्नी  किरायों  ate  माल  भाड़ों  में  अगले  वर्ष  1  जनवरी  से

 6  प्रतिशत  की  वृद्धि  की  घोषणा  की

 Shrimati  Savitri  Shyam  :  It  has  been  stated  that  the  airlines  will  have  to  incur  ad-
 ditional  expenditure  of  Rs.  16  crores.  I  want  to  know  whether  Flying  Clubs  having  their

 own  planes  have  also  been  hit  by  rise  in  fuel  prices  ?  Wheather  they  have  sent  a  memoran-

 dum  to  Government  asking  for  special  concession  so  that  they  may  service  ?

 डा०  सरोजिनी  महिषी :  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  मूल्य  वृद्धि  का  प्रभाव  फ्लाइंग  क्लबों  पर  भी

 पड़ेगा  ।  उन्होंने  det  waar  शीघ्र  दिए  जाने  की  मांग  की  है  कौर  उनके  अनुसार  अन्यथा  उन्हें  अपना

 कार्यो  बन्द  कर  देना  पड़ेगा

 Smt.  Savitri  Shyam  :  I  wanted  to  know  whether  their  demands  are  under  considera-

 tion  by  Government?

 Sto  सरोजिनी  सहित  :  वह  विचाराधीन

 श्री  एम०  क्रताप्रत्त  उत्तर  के  भाग  के  अनुसार  झाई एसी  ने  यात्री  ौर  माल  भाड़े  में

 अगले  वर्ष  प्रथम  जनवरी  से  6  प्रतिशत  वृद्धि  की  घोषणा  की  क्या  पेट्रोल  में  मूल्य  वृद्धि  के

 कारण  हैं  या  किसी  wea  कारण ?

 डा०  सरोजिनी  महिषी :  यह  निर्णय  श्राई०ए०सी०  का  नहीं  आईएटीए  का  है  जो  अ्रन्तर्राष्ट्रीय

 संस्था  है  कि  1-1-74  से  6  प्रतिशत  की  की  जाये  ।  श्राई०ए०सी०  कौर  एयर  इंडिया  इसके  सदस्य हैं

 यह  सुझाव  मात्र-ही  सभी  देशों  ने  ऐसा  नहीं  किया

 9.0  खाद्य  उत्पादों  के  निर्यातकों  के  विरुद्ध  शिकायतें

 *  290.  श्री  एच०  एम  ०
 पटेल

 :
 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे कि  :

 क्या  योरोप  एवं  ब्रिटेन  के  झ्रायातकों  ने  हाल  ही  में  यह  शिकायत  की  है  कि  समुद्री  खाद्य

 उत्पादों  के  भारतीय  सप्लाय सं  डिलिवरी  तालिका  के  अनुसार  नहीं  चल  रहे

 क्या  इसके  परिणामस्वरूप  श्रायातकों  ने  भारतीय  सप्लायर्स  को  दिये  गये  अनेक  क्रयादेश  रद्द

 कर  दिये  atc

 क्या  भारत  सरकार  ने  इस  बात  की  जांच  की  है  कि  भारतीय  सप्लायर्स  डिलीवरी  तालिका

 का  पालन  क्यों  नहीं  कर  रहे  हैं  ग्रोवर  सरकार  की  उस  बारे  में  क्या  प्रतिक्रिया

 वाणिज्य  मंत्रालय  सें  उप-मंत्री ए  ०  सी  ०
 :  सरकार  के  पास  कोई  शिकायत  नहीं

 झाई  है  कि  समुद्री  खाद्य  पदार्थों  के  भारतीय  सप्लायर्स  ने  यूरोप  तथा  ब्रिटेन  को  निर्यातों  के  लिए  सुपुदंगी

 अ्रनुसुची के  अनुसार  माल  नहीं  भेजा  ।

 सरकार  को  इस  प्रकार  के  प्रांतों  के  रह  किये  जाने  के  सम्बन्ध  में  कोई  जानकारी  नहीं  है

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 श्री  एच
 ०

 एम
 ०  पटेल :  क्या  मंत्री  महोदय  ने  कभी  टाइम्सਂ  पढ़ा  है  जिसमें  18  सितम्बर

 को  छपा  है  कि  नौवहन  कठिनाई  के  कारण  अनेक  क्रयादेश  पूरे  करने  में  विलम्ब  हुमा  उसके  कि  :
 में  जहाज  की  प्रतीक्षा  में  45  लाख  मूल्य  के  झींगा  मछली  की  50,000  पेटियां  पड़ी

 हुई |

 एक  निर्यातक  ने  इस  कठिनाई  के  बारे  में  बताया  है  कि  कलकत्ता--यूके मार्ग  पर  चलने  वाला

 के  क  eee
 ह शरीर  25  अगस्त  को  कोचीन  पहुंचने  वाला  जहाज  कभी  तक  नहीं  आया  है

 अतः  ये  कठिनाइयां  स्पष्ट  ही  विद्यमान  हैं  भ्रौर  भ्राश्वयं  है  कि  बिदेश  व्यापार  से  सम्बन्धित  वाणिज्य
 मंत्रालय  को  इनको  जानकारी  नहीं

 श्री  Yo  सी  ०
 जाज

 :
 यह  ठीक  है  कि  उक्त  समाचार  पत्न  में  यह  बात  छपी  थी  कौर  इसे  मैंने  स्वयं

 पढ़ा था  परन्तु  उनका  प्रश्न  विदेशी  झा या तकों  की  शिकायत  के  सम्बन्ध  में  था  जिसके  उत्तर  में  मैंने  कहा
 था  कि  उनकी  काई  शिकायत  हमें  नहीं  मिली  यू०  Fo  श्र  यूरोप  में  नौवहन  कठिनाइयां हैं  ae

 कुछ  अवसरों  पर  हमें  जहाज  उपलब्ध  नहीं  हुए  ये  कठिनाइयां  भ्रायतकों  और
 निर्यातकों  दोनों

 को

 पेश  ant

 श्री  एच
 ०

 एम
 ०

 पटेल
 :

 मंत्री  महोदय  को  इनकी  जानकारी  तो  है  परन्तु  क्या  उन्हें  यह  भी  पता  है
 कि  यूरोप  शौर  यू०  के०  के  साथ  समुद्री  खाद्य  पदार्थों  का  व्यापार  नया-नया  है  कौर  यह  मान  लेना  कि  ये

 कठिनाइयां पेश  at  रही  हैं
 काफी
 नहीं हैं  क्योंकि  प्रश्न  तो  यह  है  कि  इंस  स्थिति  में  क्या  कदम  उठाए

 गए

 श्री  न  सो  ०  जारज  :  यू  ०के०  कौर  यूरोप  के  बीच  जहाज  सेवा  चलती  वास्तव  में  द  1972-73

 में  समुद्री  खाद्य  उत्पादो ंके  59.72  करोड़  के  कुल  निर्यात  में  से  5  करोड़  रुपये  से  भ्रमित  का

 इन  देशों  को  किया  गया  था  कौर  यह  निर्यात  इससे  पिछले  वर्ष  की  अपेक्षा  दुगने  से  अधिक

 यह  व्यापार  वास्तव  में  वृद्धि  पर  हमारी  समस्या  अधिक  स्थान  वाले  जहाजों  की  है  क्योंकि  झींगा

 मछली  के  साथ-साथ  हम  मेंढकों  की  टांगों  का  भी  निर्यात  करते  हैं  ।  मेरे  उत्तर  से  यदि  सदस्य  महोदय
 को  गलत  बोध  डरता  है  तो  इसका  मुझे  खेद  हमने  वास्तव  में  यह  मामला  नौवहन  के  महानिदेशक  तथा

 अन्य  अधिकारियों  से  उठाया  है  कौर  हम  जहाजी  कम्पनियों  और  श्रन्तर्राष्ट्रीय  कम्पनियों  से  सम्पकं  बनाए

 हुए  हम  इसको  हन  करने  की  गंभीरता  से  प्रयास  कर  रहे

 श्री  व्यालार  रवि  :  हमारे  देश  का  समुद्री  खाद्य-पदार्थों  का  निर्यातकर्ता  छोटा  उद्यमी है  ।  क्या

 सरकार  को  पता  है  कि  इस  क्षेत्र  में  इण्डियन  यूनियन  कार्बाइड  जैसे  बड़े  एकाधिकार  बादी

 गृह  प्रवेश  कर  रहे  हैं  ताकि  उन्हें  अधिक  विदेशी  मुद्रा  की  आय  हो  ?  भविष्य  में  ऐसी  प्रवृत्ति  रोकने  के

 लिये  क्या  कदम  उठाये  जायेंगे  ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 यह  तो  सुझाव  ही

 at  व्यालार  रवि  :  सरकार उन्हें  50  ट्राली अलाट  कर  रही है

 महोदय  :  आपने  उनका  ध्यान  कुछ  बातें  नोट  करने  के  लिये  दिलाया  है  ।  यदि

 मंत्री  महोदय  कुछ  कहना  चाहें  तो  कह  सकते  हैं  ।

 श्री  पु  सो०  जाजें  :  मैं  सदस्य  महोदय  की  इन  बातों  से  पूरी  तरह  सहमत  हूं  ।
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 नन

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  AS fro  1.  ६.11111  6100... addmitted  by  the  hon.  Minister  just  now

 that  we  have  exported  sea  food  on  a  large  scale.  Is  it  a  fact  that  the  actual  gain  has  gone
 to  a  few  big  houses  rather  than  small  exporters  and  whether  by  and  large  licences  have

 been  given  to  the  farmer.

 Mr.  Speaker  :  Where  the  licence  have  come  from  ?  It  does  nor  ar HOL  at  ise  there  from.

 श्री  विश्व नारायण  शास्त्री  :  क्या  मंत्री  महोदय  को  पता  2  कि  को  चीन  के  चाय  निर्यात  at

 े  ?
 आस्ट्रेलिया  कौर  न्यूजीलैंड  में  चाय  के  लिए  निर्यात  जहाज  नहीं  मिल  रहे  ध

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुख्य  प्रश्न तो  Yo  के ०  संबंधित  है  ।

 att  विश्वनारायण  शास्त्री  :  फिर  भी  इसका  कुछ  तों  मुख्य  प्रश्न  से  संबंध  है  ही  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  यदि  सूचना  दे  सकते  तो  ठीक

 श्री ए०  सी०  जार्ज  :  मुझे  इसका  पता  नहीं

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  कदाचारों  को  रोकने  के  बारे  में  किये  गये  निर्णय

 *291.  को  आर  ०वी  ०  स्वामीनाथन

 थ्रो  प्रभु दास पटेल  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  ने  कदाचारों  को  रोकने के

 लिये  हाल  ही  में  आन्तरिक  सर्तकता को  कड़ा  करने  एवं  समुचित  आचार  नियम  लागू  करने  का  निर्णय

 किया है  ?

 faa  मंत्री  यशवंतराव  :  सभी  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  ने  अपने  बैंकों  में  सतकंता  कक्षों

 की  स्थापना  कर  दी  है  उन्होंने  केन्द्रीय  सतकंता  आयोग  के  अधिकार  क्षेत्र  को  भी  स्वीकार  कर  लिया

 इन  सतकंता  कक्षों  को  कड़ा  करने  तथा  अधिक  बनाने  का  प्रश्न  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  निरन्तर
 ०

 विचाराधीन  है  ।  सरकार  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  अधिकारी  वर्ग  के  लिये  आदर्श  आचरण  नियमावली  भा

 तैयार  कर  रहे  हैं  ताकि  उसे  राष्ट्रीयकृत  बैंक  अपना  सके  ॥

 श्री  आर०  वो०  स्वा सोना थन  :  कया  स्टेट  बेक  14  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  संचालन  व्यय  में

 95  करोड़  तक  की  वृद्धि  हुई  है  जबकि  1972  में  उनके  लाभ  ve  हैं  यद्यपि  घाटे  हुये  हैं  फिर  भी

 ऋणों  आदि  पर  ब्याज  की  दर  बढ़ाई  गई  है  ?

 श्री  यशवंतराव  चव्हाण  :  मैं  समझा  था  कि  शायद  वह  सतकंता  के  बारे  में  सवाल  पूछेंगे  ।

 श्री  श्रार० वी  ०  स्वामीनाथन  :  क्या  मंत्री  महोदय  ने  इस  संबंध  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  मुख्य

 प्रशासकों  के  साथ  गत  मास  हुई  उनकी  बैठक  में  चर्चा  की  थी
 ?

 श्री  यशवन्तराव  चव्हाण
 :

 पहली  नवम्बर  को  सतकंता  संबंधी  विषयों  पर  राष्ट्रीयकृत  बैंकों के

 साथ  चर्चा  हुई  थी  श्र  सतकंता  आयुक्त  को  भी  आने  के  लिये  कहा  गया

 नवल  किशोर  सिंह  क्या  सकता  आयुक्त  ने  कदाचार  दूर  करने  के  लिये  ठोस  सिफारिशें

 की  थीं  ?  क्या  राज्य  सरकारों  ale  संसद-सदस्य ों थि  ने  वित्त  मंत्री  को  अभ्यावेदन  दिया  कि  राष्ट्रीयकृत
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 fai  के  कर्मचारी  एवं  अधिकारी  जान  बूझ  कर  ऐसी  स्थिति  पैदा  कर  रहे  हैं  जिसमें  उर्मियों  कौर  ऋण
 ् के  लिए  अ्रावेदकों  को  aoa  आवेदन  मंजर  कराने  लिए  घस  देनी  पड़ती

 श्री  यशवंतराव  मेरा  ध्यान  कुछ  शिकायतों  पर  दिलाया  गया  है  भ्र ौर  मैंने  उन  पर

 विचार  के  लिए  कह  दिया  जहां  तक  सकता  झायवत  का  संबंध  उन्होंने  सुझाव
 दिय

 हैं  शौर
 मैं  सभा  को  बता  दूँ  कि  सभी  14  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  ने  उनके  क्षेत्राधिकार को  मान  लिया  Zi

 पेटोलियम  उत्पादों  पर  उत्पादन-शतक  से

 *292.  श्री  के०  मानना

 श्री  एम०  एस  ०  पुरती

 क्या  faa  मंत्री यह  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1972-73  के  दौरान  पेट्रोलियम  उत्पादों  पर  उत्पादन-शुल्क से  कितनी  श्राय  हुई
 att

 हाल  ही  में  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  मूल्यों  में  हुई  वृद्धि  के  उपरान्त  कितनी  aa

 होने  का  अनुमान है  ?

 मंत्री  यशवंत  राव  विभागीय  विवरणियां  के  वर्ष  1972-73

 के  दौरान  पेट्रोलियम  उत्पादों  पर  उत्पादन-शुल्क  से  प्राप्त  राजर  की  रकम  767  करोड़ रु०  झांकी

 गई

 मोटर  सिट्टी  के  तेल  तथा  हाई  स्पीड  डीजल  तेल  पर  उत्पादन-शुल्क की  दरों

 में  हाल  ही  में  किये  गये  परिवतेनों  के  कारण  वसल  किये  जाने  वाले  राजस्व  को  संभावित  रकम

 भग  में  45  करोड़  Fo एक  पुरे  वर्ष  में  116  करोड़  रुपये  तथा  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  aint गई

 उपभोग श्री  के  ०  मानना  :  क्या  यह  अतिरिक्त  राजस्व  देश  में  तेल  उद्योग  के  सुधार  के  लिए

 में  लाया  जाएगा
 ?

 श्री  यशवंत राव  चव्हाण  :  इस  समय  मैं  धन  के  किसी  आवंटन  का  आश्वासन नहीं  दे  सकूंगा

 टा
 के०  मानना  उत्पादन-कर  लगाने  का  अन्य  |  खपत  घटा  कर  उसे  देश  में

 ्  बनाने  के  लिए  नैफथा  तैयार  करने  पर  लगाने  का  है  ।  ae
 Ag  की  खपत में  कितने  प्रतिशत  कमी

 होगी ?

 थ्री  यशवन्तराव  चव्हाण  10--25  प्रतिशत  कटौती  प्रत्याशित  है  यदि  नियमों  का  से

 पालन हो

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  काल  समाप्त  हो  गया  है  ।  प्रभी  भी  हन  प्रश्नों  की  औसत  संख्या  से  काफी

 पीछे  हैं  ।
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 प्रश्नों  के लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 भारतीय  जूट  निगम  का  घटिया  काम  .
 *  28  3.  थो  प्रिय  रंजन  दास  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  संसद्‌  सदस्यों  अथवा  पश्चिम  बंगाल  शर  बिहार  की  राज्य  सरकारों  द्वारा  भारतीय

 द जूट  निगम  के  घटिया  काम  के  संबंध  में  कोई  शिकायत  की  गई

 यदि  तो  वे  शिकायतें  कया  श्र

 उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  (Sto  डो ०  पी०  से  भारतीय  पटसन  निगम  के

 कार्यकरण  के  सुधार  के  लिए  सुझाव  विभिन्‍न  माध्यमों  से  प्राप्त  हुए  हैं  और  वे  निगम  की  अवस्था

 पना  की  श्रपर्याप्तता  के  बारे  में  सरकार  संगठन  के  कार्यकरण  पर  कड़ी  निगरानी  रख  रही  हैं

 प्रशासनिक  स्वरूप  के  अ्रवस्थापना  के  विस्तार  कौर  जनशक्ति  के  प्रशिक्षण  के  लिए  रांगे

 कदम  उठाए  जा  रहें  हैं  ।

 दार-ए-सलाम  में  राष्ट्रमंडल के  वित्त  मंत्रियों  का  सम्मेलन

 284.  श्री  बक्शा  नायक  :

 डा
 ०  हरिप्रसाद  wat :

 क्या  वित्त  acl  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  हाल  में  दार-ए-सलाम  में  राष्ट्र  मण्डल  के  वित्त  मंत्रियों  का  सम्मेलन  eat  था  ;

 यदि  तो  सम्मेलन  में  क्या  महत्वपूर्ण  सिफारिशें  तथा  टिप्पणियां  की  गयीं  ;  अर

 इन  सिफारिशों  को  लागू  करने  पर  भारत  की  अर्थ-व्यवस्था  को  कितनी  सहायता  मिलेगी  ?

 वित्त  संतरी  यशवंतराव  :

 तथा  मंत्रियों  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  प्रणाली  में  तेजी  से  ऐसा  सुधार  करने  की

 भ्रावश्यकता  पर  जोर  दिया  जिसमें  विकासशील  देशों  की  श्रावश्यकताशओं  पर  विशेष  ध्यान  दिया  गया  हो  ।

 उन्होंने  इस  बात  पर  भी  बल  दिया  कि  इन  सुधारों  से  इस  वात  को  बढ़ावा  मिलना  चाहिए  कि  विकासशील

 देशों  को  वास्तविक  संसाधनों  का  were  शरीक  मात्रा  में  तथा  अधिक  सुनिश्चित  रूप  से  हो  ।  उन्होंने

 मुख्य  प्रसारित  परिसंपत्ति  के  रूप  में  विशेष  श्राहरण  अधिकारों
 की  व्यवस्था  की  स्थापना  सर्मथन

 fart

 विश्व  की  प्राथिक  स्थिति  के  संबंध  उन्होंने  मुद्रा  स्फीति  ae  उसके  दुष्प्रभावों  पर  काबू  पाने

 के  उद्देश्य  से  विलम्ब  अन्तर्राष्ट्रीय  अध्ययन  करने  का  अनुरोध  किया  ।  उन्होंने  सभी  राष्ट्र  मंडलीय  देशों

 के  बीच  बहुपक्षीय  व्यापार  वार्तालाप  की  सफलता  के  महत्व  पर  जोर  दिया
 ।

 ये  बातें  विकासशील  देशों  के  हित  की  हैं  जिनमें  हमारा  देश  भी  शामिल  है  ।

 श्रन्तर्राष्ट्रीय बाजार  में  भारतीय  चाय
 को

 मांग  समाप्त  होना

 *  288.  शी  देवेन्द्र सिह  क्या  वाणिज्य  ddl  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  की  मांग  इस  लिए  गिर  गयी  है  क्योंकि  पुराने  पौधों

 के  स्थान  पर  नये  पौधे  नहीं  लगायें  गये  कौर  उन्हें  बदला  भी  नहीं
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 यदि  ai,  तो  क्या  सरकार  का  विचार  संकटग्रस्त  चाय  बागानों  का  सरकारीकरण  करने  के

 लिए  बनाये गये  कार्यदल  की  सिफारिशों  के  waar  उन्हें  अपने  हाथ  में  लेने  की  शक्ति

 | || वाणिज्य  मंत्री  (Sito  डी
 ०

 पी
 ०  :

 मामला  सरकार  के  श्रिचाराधीत  है
 ।

 बर्ष  1972-73  के  दौरान  निर्यात  किये  गये  काजू  का  मृत्य

 *  993,  श्री  पी०  प्रार ०  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1972-73  के  दौरान  भारत  से  कुल  कितने  मूल्य  के  काजू  का  निर्यात  किया

 दौर

 भविष्य  में  काजू  के  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिए  क्या  किये गये  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  सो
 ०  वर्ष  1972-73  के  दौरान  68.  54

 करोड़  भ०  मूल्य  की  66,063  Ho  टन  काज  गिरियों  का  निर्यात  भारत  से  किया  गया

 काजू  की  गिरी  के  हमारे  निर्यात  में  वृद्धि  इस  बात  पर  कॉफी  निर्भर  करती  है  कि  हम

 यथेष्ठ  मात्रा  में  कच्चे  काजू  प्राप्त  कर  सकें  जिसके  लिये  हमें  अधिकतर  आयात  पर  निसार  करना  पड़ता

 है  ।  प्रतियोगी  कीमतों  पर  सभी  संभव  स्रोतों  से  कच्चे  काजू  के  अतिरिक्त  आयात  की  व्यवस्था  करने  के

 लिये  तथा  साथ  ही  देश  में  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  सभी  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।  इसके

 वाणिज्यिक  जानकारी  के  संचयन  तथा  समुद्र  पार  बाजारों  में  व्यापक  विदेशों  में  व्यापार  मेलों
 तथा  प्रदर्शनियों  में  भाग  लेने  आदि  जैसी  निर्यात  सघन  कार्यवाहियां  की  जा  रही  हैं ।

 इंडियन  एयर  लाइंस  के  विमान  चालकों  को  ऐल कोहल  जांच

 *  294.  श्री  डी  ०डी  ०  देसाई :

 शोषण  अग्रवाल  :

 क्या  पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  27  1973  के  टाइम्स  आफ  इंडिया  में  प्रकाशित  उस

 are  दिलाया  गया  है  कि  इण्डियन  एयर  लाइन्स  के  विमान  चालकों  ने  ऐल कोहल  जांच

 के  प्रश्न  पर  एयर  लाइंस  के  साथ  संघर्ष  करने  का  निश्चय  किया  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  ह ै?

 संचार  तथा  पर्यटन  नागर  विमानन  मंत्रो  राजबहादुर  )  (*)  शर  हां  ।  किन्तु  समाचार
 पत्न

 की  रिपोर्ट  में  स्थिति  का  ठीक  चित्रण  नहीं  किया  गया  15  1973 को  सिंकन्दराबाद में  हुई

 एच०  विमान  दुेंटना  की  जांच  करने  के  जांच-अदालत के  सामने  भारतीय

 वाणिज्यिक  विमानचालक  संघ  ने  स्वयं  कहा  था  कि  उनके  सदस्य  काकपिट  में  कर्मीदल के  प्रवेश  करने  से  पहले

 डाक्टरी  जांच  के  लिये  सहमत  हैं  तथा  सदैव  सहमत  रहे  हैं  ।  इण्डियन  एयरलाइन्स  के  विमानचालक

 संघ  ने  इस  बात  पर  आपत्ति  की  थी  कि  कुछ  चिकित्सा  अधिकारी  जांच  के  समय  विमान  चालकों  से  कुछ
 फार्म  तथा  रजिस्टर  भरवाना  चाहते  थे  ।  इस  मामले  को  सुलझा  लिया  war  था  तथा  अब  फार्म  संबंधित

 चिकित्सा  अधिकारियों  द्वारा  भरे  जा  रहे
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 व्यापार  मेला  निकाय  बनाने  का  कार्यक्रम

 *  295.  श्री  मोहम्मद  शरीफ :

 श्री  यमुना  प्रसाद  मंडल  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  निकट  भविष्य  में  व्यापार  मेला  निकाय  बनाने  का  कोई  कार्यक्रम  बनाया

 है  ;  ate

 यदि  तो  इस  निकाय  के  acer  कौन-कौन  हैं  इसके  कृत्य  क्या  &

 वाणिज्य  पंत  डी  ०  पो  ०  :  हां  ।

 एक  प्राधिकरण  स्थापित  करने  की  प्रस्थापना  >  जो  कि  सभी  व्यापार  अभिमुख

 जिनमें  भारत  में  होने  वाली  प्रदर्शनियां  भी  शामिल  के  आयोजन  के  लिये  उत्तरदायी  होगा  कौर  भारत

 तथा  विदेशों  में  वाणिज्यिक  प्रचार  का  कार्य  भी  संभालेगा  ।  ब्यौरे  तैयार  किये  जा  रहे  हैं  ।

 भारतोय  aint  मछलियों  के  लिए  जापान  की  मांग

 *  296.  श्री  सी  ०  जनार्दन :

 श्री  सी  ०  के  ०  चन्द्रभान :

 कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृषि  करेंगे कि  :

 क्या  भारतीय  झींगों  मछलियों  की  जापान  में  भारी  मांग  > ्

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  वात  की  कौर  दिलाया  गया  है  कि  भारतीय  झींगों  मछलियों

 का  आयात  करने  वाले  जापानी  आयातकर्ता  उनकी  किस्म  और  स्तर  में  सुधार  चाहते हैं  ;  a

 यदि  तो  झोंकों  मछलियों  को  निर्यात  स्रामग्री  पर  किस्म  नियंत्रण  लागू  करने  के  लिये

 क्या  कार्यवाही की  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए  ०सी०  :

 इस  प्रकार  का  अनुरोध  हाल  ही  में  सरकार  के  ध्यान  में  लाया  गया  है  ।

 समुद्री  जिसमें  झींगा  मछलियां  भी  मैचों  1965  से  निर्यात  नियंत्रण

 तथा  1963  के  अन्तरगत  आते  हैं  ।

 स्टेट  बैंक  श्राफ  इंडिया  को  हिसार  शाखा  के  कार्यकरण  के  बारे  में  शिकायत

 *  297.  श्री  झारखंडे  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  स्टेट  बैंक  आफ  इण्डिया  ,  नई  दिल्‍ली  के  क्षेत्रीय  प्रबंधक  को  स्टेट  बैंक  आफ  इण्डिया

 की  हिसार  शाखा  के  कार्य  करने  के  बारे  में  कोई  शिकायत  प्राप्त  हुई  है  ;

 क्या  इस  शिकायत  में  स्टेट  बैंक  आफ  इण्डिया  कि  हिसार  शाखा  के  फील्ड  आफिसर  के  विऋद्ध

 आरोप  लगाये  गये  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  इस  संबंध  में  कोई  जांच  की  गयी  है  प्र  यदि  at,  तो  इसका  क्या  परिणाम

 निकला ?
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 faa  मंत्री  (at  यशवन्तराव
 :  a  हा ं।

 भारतीय  स्टेट  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  वह  आरोपों  के  बारे  में  छानबीन  कर  रहा

 विदेशों  में  महत्वपूर्ण स्थानों  पर  व्यापार  केन्द्रों  का  स्थापित  किया  जाना
 *

 298.  श्री  पुरुषोतम  काकोडकर  :

 श्री  राम  भगत  पासवान :

 नयां  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  महत्वपूर्ण  स्थानों  पर  व्यापार  केन्द्र  स्थापित  करने  का  विचार  कर  रही  है  ;

 (4)  यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें क्या  हैं  ;  और

 क्या  विदेशों  में  महत्वपूर्ण  स्थानों  पर  भाश्डागार  सुविधाओं  वी  व्यवस्था  करने  के  लिये  भी
 सरकार  को  सुझाव  दिये  गये  ्

 वाणिज्य  मंत्री  डी  ०
 पी

 ०
 :  इस  समय  ऐसी  कोई  प्रस्थापना  सरकार

 के  विचाराधीन  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 जी  ati  भारतीय  निर्यातकों  को  सिंगापुर  i  भांडागार  की  सुविधाएं  देने  की  व्यवस्था  करने

 को
 सुनाव  दिया  गया  सिगार  अस्तन  मिका  हे  आवश्यक  स्यान

 देने  की  पेशकश  की  हैं

 दुर्लभ  जानवरों की  खालों  का  बाहर  भेजा  रोकना

 *  299.  श्री  सरजू  पांडे :

 थ्रो  सुखदेव प्रसाद  वर्मा  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  दुलेंभ  जानवरों  की  खालों  के  निर्वात  पर  रोक  लगाने  का  निर्णय  किय

 ध
 >  ;  ae

 यदि  तो  इस  संबंध  में  की  गई  कार्यवाही  की  रूपरेखा  ्

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सी०  :  sa  जी  oat  दुर्लभ

 जानवरों की  खालों  के  निर्यात  पर  रोक  लगा  दी  गई

 बंबई  में  बोनस  को श्रम्चिस  धन  देने  में  कथित  अनियमितताएं
 *  300.  श्री  मधु  दंडवते  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  स्टेट  बैंक  ame  इंडिया  era  बम्बई  डिवीजन  में  बोनस  को  10  लाख  रुपये

 अधम  धन  के  रूप  में  देने  के  मामले  में  गम्भीर  झ्नियमिततामें  हुई

 यदि  दो  इन  भ्र नियमित  वित्तीय  लेन-देन  के  मामलों  में  किन-किन  झ्र धि कारियों  का  हाथ

 कौर

 संबंधित  व्यक्तियों  के  fare  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?
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 वित्त  मंत्री  यशवन्तराव  अनिल  ge  बोडर्स  लिमिटेड  को  स्टेंट  बैंक  साफ

 इण्डिया द्वारा  कोई  नहीं  दिये  गये

 ये  oot  उपस्थित  नहीं  होत े।

 पशतूनों के  चारे  के  निर्यात  पर  रोक  लगाना

 *
 301.  श्री  चन्द्रशेखर  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  पशु  चिकित्सा  कांग्रेस  ने  सरकार  से  ay  के  चारे  के  निर्यात  पर  रोक  लगाने
 का  wae  किया  कौर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  की  गई  कार्यवाही  की  मुख्य  रूपरेखा  क्या

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  To  ato  :  तथा  ऐसा  समझा  जाता

 है  कि  15 से  18  1973 तक  बंगलौर  में  हुई  भारतीय  पशु  चिकित्सा  कांग्रेस  ने  सरकार  से

 यह  सिफारिश की  है  कि  सरकार  को  उन  सभी  चीजों  के  निर्यात  पर  रोक  लगा  देनी  चाहिए  जो  [६8
 ह

 के  च।रे  का  जग  होती  हैं  ।  कांग्रेस  की  कार्यवाही  तभी  तक  सरकार  को  नहीं  भेजी  गई
 a le  |

 Distribution  of  Yarn  to  Weavers  on  Cheaper  Rates

 2792.  Shri  G.  C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  he  is  aware  that  Madhya  Pradesh  Government  has  made  special  arran-

 gements  for  the  supply  of  adequate  quantity  for  yarn  on  possible  cheaper  rates  and  for

 giving  correct  counts  thereof  to  those  weavers  who  have  been  experiencing  difficulty  in

 doing  their  work  due  to  their  having  unable  to  make  correct  count  of  yarn  on  reasonable

 price;

 (b)  if  so,  the  salient  features  thereof  and  if  not,  the  reasons  therefor;  and

 (c)  the  present  system  of  procurement  and  distribution  of
 yarn

 ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  A.  C.  George)  :  (a)  No,

 Sir.

 ,  (9)  &  (c)  The  allocations  of  cotton  yarn  are  made  in  bulk  by  the  Textile  Commis-

 sioner  to  the  State  Governments  under  the  Yarn  Control  Scheme.  The  responsibility
 for  further  distribution  of  cotton  yarn  among  the  weavers  has  been  entrusted  to  the  State

 Governments.

 विदेशों से  अखबारी  कागज

 2793.  कुशीक  झ  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 क्या  संकटग्रस्त  भारतीय  श्रमवारि  कागज  उद्योग  के  सामने  एक  नया  संकट  उत्पन्न  हो  गया

 है  क्योंकि  विदेशी  a  की  r  से  कम  मात्ना  भी  अखबारी  कागज  की  सप्लाई  नहीं  की  जा

 रही  शौर

 यदि  ते  73-74  के  लिए  विदेशों ,  से  कितने  शभ्रखबारी  कागज  का  ठेका  किया  गया

 था  तथा  इन  देशों  के  नाम  क्या
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 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  ato  :  जी  att  कनाडा  में  पेपर  मिलों

 तथा  रेल  सड़कों  की  स्केंडिनेविया  से  जहाज  में  जगह  मिलने  में  कठिनाइयों  तथा  बंगलादेश  में

 कम  उत्पादन  के  कारण  अखबारी  कागज  की  सप्लाई  संविदा  की  गई  माता  से  कम  रही  है

 वर्ष  1973-74  के  लिए  कब  तक  संविदा  की  गई  कुल  माता  1, 48,700  मी०  टन  है

 पण जिसका  cake  fara  Q

 (1  कन  डि +  64,000  मी ०  टन

 (2)  स्केंडिनेवियन  देश  15,000  मी०  टन

 (3)  पोलैंड  1,000  मी०  टन

 (4)  चेकोस्लोवाकिया  5,700  मी०  eq

 (5)  50,000  मी०  टन

 (6)  a2]  10,000  मी ०  टन
 —--——— +  »  असल

 Payment  of  Hotel  Bills  in  Foreign  Exchange  in  Delhi

 2794.  Shri  Shanker  Dayal  Singh  :  Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation

 be  pleased  to  state  :

 (a)  the  amount  of  bills  paid  in  foreign  exchange  in  Government  hotels  in  Delhi  by
 foreign  tourists  during  the  last  one  year;  and

 (b)  the  additional  facilities  being  provided  to  the  persons  who  pay  their  hotel  bills

 in  foreign  exchange  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Dr.  (Snt.)  Saro

 jini  Mahishi)  :  (a)  the  amount  of  bills  paid  in  foreign  exchange  in  Government  hotels  in

 Delhi  operated  by  ITDC  during  the  last  one  year  (1-11-1972  to  31-10-1973)  was  as  follows  :

 Ashoka  Hotel  Rs.  80.60  lakhs.
 Akbar  Hotel  Rs.  22.28  lakhs.
 Janpath  Hotel  Rs.  16.20  lakhs

 Hotel Ranjit  Rs.  8.36  lakhs.
 Lodhi  Hotel  Rs.  7.78  lakhs.

 (b)  to  facilitate  the  settlement  of  hotel  bills  in  foreign  exchange,  hotels  have  been

 liberally  granted  money  changers’  licences,  Hotels  have  been  called  upon  to  accept  pay-
 ments  from  foreign  tourists  only  in  foreign  exchange.  No  other  facility  is  provided  to

 persons  paying  their  hotel  bills  in  foreign  exchange.

 Totai  number  of  Tourists  who  came  from  abroad  during  the  last  six  months

 2795.  Shri  Shanker  Dayal  Singh  :  Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation
 be  pleased  to  state  :

 (a)  the  total  number  of  tourists  who  came  from  abroad  during  the  last  six  months;

 (b)  the  name  of  the  country  from  where  maximum  tourists  came  to  visit  India;  and

 (c)  the  name  of  region  or  place  which  is  liked  most  by  foreign  tourists  andthe  rea-
 sons  therefor  ?
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 Nae s The  Minister  of  State  in  the  IVEINIS  try  चह of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Dr.  (Smi.

 Sarojini  Mahishi)  :  (a)  177,643  tourists  came  from  abroad  during  the  six  months  period

 April  September  1973.

 (b)  United  States  of  America.

 (c)  According  to  the  half-yearly  Report  of  Foreign  Tourist  Survey  (1972-73),  the

 maximum  number  of  tourists  (66.2  per  cent)  visited  Delhi,  because  it  is  the  Capital

 city  and  the  gateway  to  Agra,  Jaipur,  Srinagar  and  other  well-known  tourist  attractions,

 जस्ते को  भस्म  का  निर्यात

 असि
 श्री  मार्च  सिह  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 कया  सरकार  जस्ते  की  भस्म  के  निर्यात  को  बन्द  करने  पर  विचार
 कौर

 यदि  तरह  तो  इसके  क्या  कारण  + ?
 ्

 अ
 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  सो०

 :  fra  ऐश  क्र  निर्माता  पर  रोक

 लगाने  के  लिए  प्रस्थापना  सरकार  के  विचाराधीन  दत

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 Public  Sector  Undertakings  in  Madhya  Pradesh  in  Fifth  Plan

 2797.  Shri  G.  C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  of  Madhya  Pradesh  have  suggested  that  Centra]  Under-

 takings  should  be  set  up  in  the  State  during  the  Fifth  Five  Year  Plan;

 (b)  if  so,  the  broad  outlines  of  the  suggestions  given  by  the  Government  of  Madhya

 Pradesh  in  this  respect;  and

 (c)  the  decision  taken  thereon  ?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  Yeshwantrao  Chavan)  :  (a)  to  (c)  The  Fifth  Five  Year

 Plan  is  yet  to  be  finalised.  Any  proposal,  received  from  the  Madhya  Pradesh  Government

 for  the  location  of  Central  Government  enterprises  in  the  State  during  the  next  Plan  period,

 will  be  given  due  consideration.

 विदेशी  पर्यटकों  के  लिए  सुविधाएं  प्रदान  करने  हेतु

 दी  गई  केन्द्रीय  सहायता

 क्या  पर्यटन  कौर  विमानन  मंत्री  यह  बताने 2798.  श्री  विश्वनाथ  झुनझुनवाला

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  देश  में  विदेशी  पर्यटकों  के  लिए  फाइव  होटल  बनाने  हेतु  भारी

 निवेश  कर  रही  है  परन्तु  त्र Wat beatin  पर्यटकों 44  ह ब  के  लिए  ऐसी  सुविधाएं प्रदान  करने  पर  पिछले  तीन  वर्षों

 के  दौरान  कम  से  कम  व्यय  हुमा

 (a)  यदि  तो  प्रत्येक  वर्ष  के  wins कया

 a a
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 (77)  क्या  इस  केन्द्रीय  सहायता  का  काफी  a  भ्रननुपातिक  रूप  से  दिल्‍ली  को
 fi
 मिलता है  जबकि

 राजस्थान  में  पर्यटन  हित  के  बहुत  से  स्थान  उपेक्षित  रहते  AK

 (a)  यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  विदेशी  प्रेक्षकों  के  लिए  सुविधाएं  प्रदान  करने

 हेतु  राज्यवार  दी  गई  केन्द्रीय  सहायता  का  ब्यौरा  क्या  है  कौर  इस  अ्रसंतुलन  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  डा०  गोमती  )  सरोजिनी  महिषी :
 शर  नहीं  ।  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  द्वारा  करने  पर  चौथी

 योजना वधि  लगभग  1092  लाख  रुपये  की  कुल  अनुमानित  लागत  में  से  ऐसी  होटल  प्रायोजनाओं  पर  केवल
 395  लाख  रुपये  खर्च  किये  जायेंगे  जो  कि  श्रेणी  के  वर्गीकरण  के  लिए  अहंता  प्राप्त  होंगी ।

 प्रायोजनायें  हैं  :--

 होटल  का  नाम  कमरों की  संख्या  f  अपमानित  लागत
 ee  नागा

 रुपयों  में  )

 91  195 1.  होटल  बंगलौर

 2  उपरोक्त होटल  का  विस्तार  100  100

 3.  अकबर  नई  mae  163  85

 दिल्‍ली  नगर  पालिका  से  पट्ट ्  )

 e  48  15 4.  कुतुब  नई

 पहले  ToUFo  एड  काम्पलेक्स

 ate  अब  तक  पर्यटन  विभाग  द्वारा  परिचालित  की  गई  होटल  विकास  ऋण  योजना

 के  क  निम्नलिखित  राज्यों  की  होटल  प्रायोजनाओं  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  गई  जिन  में

 दिल्ली  राज्य  की  कोई  परियोजना  नहीं  art  :--

 राज्य का  नाम  प्रायोजना  कमरों की  ग्रनुमोदित  गये
 संख्या  संख्या  ऋण  की

 cr  ऋण  की

 राशि

 रुपयों  में

 ग्रान्ट्स  प्रदेश  68  15.  00  15  .00

 जम्म  कश्मीर  93  36  .00  36  00

 महाराष्ट  457  281  59  281  «54

 कर्नाटक  100  25  00  18  00

 120  60  00  60  00

 तामिलनाडु  165  75  00  30  00

 उत्तर  प्रदेश  100  63  00  63  00

 पश्चिमी  बंगाल  293  60  00  52  00

 योग  14  1.396  615  59  555  54.
 ना
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 TS

 जीवन-निर्वाह  मृत्य  सूचकांक  में  वृद्धि  के  कारण  सरकारी  कर्मचारियों  के  नगर

 पति  भत्ते  को  दर  का  पुनरीक्षण

 2799.  श्री  विश्वनाथ  शुनशुनवाला :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  दिल्‍ली  में  मिट्टी  का  दूध  ate  पैट्रोल  के  मूल्यों  में  वृद्धि  से  जीवन  निर्वाह

 मूल्य  सूचकांक में  होन  वाली  वृद्धि  का  कोई  अनुमान  लगाया है  ;  कौर

 सरकारी  कर्मचारियों  के  लिये  नगर  प्रतिपूर्ति  भत्ते का  निर्धारित किन  बातों  पर  निर्भर है  झर

 क्या  उपरोक्त  मूल्य  वृद्धि  का  उस  पर  प्रभाव  पड़ेगा  र  यदि  तो  क्या  इस  भत्ते  की  दर  का  पुनरीक्षण
 किया  जायेगा ?

 वित्त  मंत्री  यशवन्तराव  :
 संगत  महीनों  के  समग्र  सूचकांक  श्रम  ब्यूरो  शिमला

 द्वारा  संकलित  किये  जाने  पर  ही  ठीक  स्थिति  का  पता  इस  प्रयोग  का  परिणाम  wat  जाना  वाकी  है  ।

 जीवन  निर्वाह  सूचकांक  में  वृद्धि  के  ज  में  मंहगाई  भत्ता  समय-समय  पर  संशोधित  किया

 जाता
 नगर  निवास  प्रतिभूति  war,  तृतीय  वेतन  झ्रायोग  द्वारा  सिफारिश  की  गई  कौर  सरकार

 ट्र  स्वीकृत  नियत  दरों  पर  मंजूर  किया  जाता

 कुतुब  दिल्ली  के  निकट  सरकारी  स्टारਂ  होटल  स्थापित  किया  जाना

 य्  बताने की  कृपा 2800.  श्री  विश्वनाथ  भुनभुनाता :  क्या  पर्यटन  नागर  विमानन  मंत्री

 करेंगे  कि  :

 क्या  कुतुब  दिल्‍ली  के  निकट  एक  सरकारी  स्टारਂ  होटल  स्थापित  किया

 गया  है  ate  यदि  तो  उस  पर  कितनी  धनराशि  खर्चे  हुई

 क्या  दिल्‍ली  में  वर्तमान  स्टारਂ  होटलों  में  वर्ष  के  किसी  भाग  में  भी  सारे  कमरे

 किराये  पर  नहीं  लगते  प्रौढ़  वे  गत  तीन  वर्षों  से  हानि  उठा  रहे  प्रौर

 यदि  तो  जब  प्रत्य  होटलों  की  वर्तमान  क्षमता  प्रयुक्त रहती  है  तो  एक  अन्य  होटल

 स्थापित  करने  का  क्या  औचित्य

 संचार  तथा  पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  राज  :  महरौली  के  निकट  य ू०

 एस०  ए०  भाई  डी०  बिल्डिंगों  के  आवासीय  भागों  को  भारत  अ  विकास  ने  होटलਂ

 के  नाम  से  एक  होटल  चलाने  के  लिये  अपने  afar  में  ले  लिया  सरकार  से  इसे  भारत  पर्यटन

 विकास  निगम  को  हस्तांतरित  करने  संबंधी  शर्तें  विचाराधीन  तबदीली  एवं

 वाहनों  को  कतिपय  श्रावश्यक  मदों  को  सम्पन्न  करने  पर  होने  वाले  व्यय  का  अनुमान  15  लाख  रुपये

 लगाया  गया

 भारत  पर्यटन  विरासत  निगम  के  दिल्‍ली  में  पांच-स्टार  वाले  दो  होटल  हैं--ग्राहक  होटल

 तथा  अकबर  होटल  |  भ्रक्तूबर  से  ard  तक  की  शारवती  के  जो  कि  पर्यटन  का  व्यस्ततम  मौसम

 इन  दो  होटलों  की  लाग  का  औसत  90%  अशोक  होटल  ने  पिछले  तीन  वर्षों  के

 दौरान  लाभ  कमाया  है  तथा  अकबर  होटल  ने  जो  कि  27  1972  को  चालू  गया

 1972-73  के  दौरान  लाभ  कमाया

 26
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 eee  a  ee

 दिल्ली
 में  इस  समय  लगभग  2500  अनुमोदित  होटल  कमरे  यह  अनुमान  लगाया  जाता

 है  कि  पर्यटन  तथा  wea  मांगों  की  पूर्ति  करने  के  1975  में  5,000  से  अधिक  होटल  कमरों  की

 आवश्यकता  होगी

 Loans  given  by  State  Bank  of  India  to  Different  Firms  in  East  Nimar  District

 (M.  P.)

 2801.  Shri  G.  C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  loans  given  to  the  different  categories  of  firms  in  East  Nimar  Dis-

 trict,  Madhya  Pradesh  by  the  State  Bank  of  India  from  1969-70  to  1971-72  in  respect  of

 which  suits  for  recovery  of  advance  have  been  filed  in  the  courts  indicating  the  amount
 involved  therein;  and

 (b)  the  names  of  the  firms  concerned  ?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  Yashwantrao  Chavan)  :  (a)  &  (b)  Out  of  the  loans

 given  to  different  categories  of  firms  in  East  Nimar  District,  Madhya  Pradesh  by  the  State
 Bank  of  India  from  1969-70  to  1971-72,  there  is  only  one  loan-given  to  M/s.  Anoop  Me-

 ical  Stores,  Burhanpur  for  the  recovery  of  which  a  suit  has  b22n  filed  in  the  court.  The

 amount  involved  is  Rs.  11,766.35,

 Advancing  of  Loans  by  Nationalised  Banks  to  Unemployed  Graduates  in  Madhya  Pradesh

 2802.  Shri  G.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Finance  ०95  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  unemployed  Graduates  who  were  advanced  loans  by  the  National-

 lised  Banks  in  Madhya  Pradesh  to  start  their  business  during  the  last  three  years;  and

 (b)  the  amount  of  loan  advanced  to  them,  District-wise  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Finance  (Shrimati  Sushila  Rohatgi)  :  (a)  &  (b)

 Statistics  currently  maintained  by  the  banking  industry  do  not  give  separate  information
 for  such  a  detailed  category  as  ‘unemployed  Advances  given  to  persons  in

 this  category  would  figure  under  such  broad  groups  as  ‘small  scale  ‘small  busi-
 and  ‘professional  and  self-employed  The  available  information  relating

 to  advances  granted  by  nationalised  banks’to
 borrowers

 in  these  three  groups  for  the  whole

 of  Madhya  Pradesh  is  set  out  below.

 Outst  anding  advances  of  scheduled  commercial  banks  to  borrowers  in  such  catego-

 ries  as  small-scale  industries,  small  businesses,  and  professional  and  self-employed

 persons
 in  Madhya  Pradesh.

 (Rs  cr  ores)

 As  on  the  last  Friday.of  No.  of  Amount

 Accounts  out-

 Units  stand-

 ing

 es

 March,  1972  6,482  8.52

 March,  1973*  5,493  9.87

 cS

 *Provisional
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 es  ee
 Agrahayana  9,  1895  (Saka)

 मंडी  विकास  निधि  में  से  को  सहायता

 280  श्री  व्यालार  रवि  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सरकार  मंडी  विकास  निधि  में  से  निर्यातकर्त्ताश्रों  को  किन  सामान्य  शर्तों  पर  सहायता  देती

 q@)

 गत  तीन  वर्षों  में  निर्यातक ताओं  को  इस  निधि  में  से  कितनी  सहायता  दी

 और

 area  वर्ष  में  इस  निधि  में  कुल  कितनी  राशि  उपलब्ध  होगी  ak  wa  तक  कितनी  प्रतिशत

 राशि  का  उपभोग  किया  गया

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बसों  :  भारत  सरकार के  संकल्प  पि०  10(1)  1/

 63-8.  /  1  दिनांक  5  1963  में  उल्लिखित  अनुसार  विपणन  विकास  निधि

 का  उपयोग  भारतीय  उत्पादों  कौर  वस्तुझ्नों  के  लिये  विदेशों  में  बाजारों  के  विकास  हेतु  स्कीमों  तथा

 जोरों  विवरण  में  उल्लिखित  परियोजनाओं  व  स्कीमों  के  सन्दर्भ  में  जाने  वाले  व्यय  को

 पुरा  करने  के  लिये  किया  जाता

 गत  3  वर्षों  के  दौरान  विकास  निर्यातों  के  विकास  हेतु  निर्यात  संगठनों  को  दिये  गये  सहायता
 fi  yr

 भ्रनुदानों  सहित  विपणन  विकास  निधि  से  हुमा  कुल  व्यय  निम्नलिखित  था :

 रु०  में  )

 राशि

 ee

 1970-71  40,65,34

 1971-72  53,73,12

 1972-73  62,  24,  04

 —

 1973-74  के  दौरान  विपणन  विकास  निधि  के श्रन्तर्गत  उपलब्ध  कुल  राशि  66,77. 00

 लाख  रु०  जिसमें  से  1973  तक  29,16. 53  लाख  रु०  की  राशि  का  उपयोग  किया  जा

 चुका है  जो  43.88  प्रतिशत  बनती

 विवरण

 बाजार  वस्तु  क्षेत्र  सर्वेक्षण  तथा  गवेषणा

 निर्यात  प्रचार  तथा  जानकारी

 व्यापार  मेलों  तथा  प्रदर्शनियों  में  भाग

 व्यापार  प्रतिनिधि  मण्डल  तथा  अध्ययन

 विदेशों  में  कार्यालयों  तथा  wept  का  स्थापित  किया

 निर्यात  के  विकास  तथा  विदेश  व्यापार  के  संवर्धन  हेतु  निर्यात  संवर्धन  परिषदों  तथा  wea

 संगठनों  को  सहायता

 क्वालिटी  नियंत्रण  तथा  लदान  पूर्व
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 परिवहन  सहायता  सहित  निर्यात  योग्य  वस्तुओं  के  लिये  निर्यात

 निर्यात  जोखिम

 (a)  अन्य  कोई  स्कीम  जो  सामान्य  रूप  से  भारतीय  उत्पादों  तथा  वस्तुओं  के  विदेशों  में
 बाजारों  के  विकास  संवर्धन  से  संबंधित  समझी  जाती  कौर

 विदेशी  ऋणों  के  आधार  पर  की  गई  स्थानिक  जिन  से  देश  को  विदेशी  मुद्रा

 प्राप्त  होती  पर  निर्यात  सहायता  के  लिये

 पुर्जों  water  से  काजू  की  गिरो  का  आयात

 2804.  श्री  डी० बी  ०  चख गो डा :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पुर्तगाली  पूर्वी  श्रमिक  से  art  की  30,000  टन  गिरी  लगभग  125  पौंड  प्रति  टन

 al  दर  से  आयात  करने  के  लिये  करार  किया  गया  है  जब  कि  उप  देश  ने  फरवरी  में  इतनी  ही  मात्रा

 में  97  पौंड  से  107  पौंड  की  दर  से  देने  की  पेशकश  की  थी

 क्या  वह  पेशकश  भारतीय  काजू  निगम  लिमिटेड  ने  स्वीकार  नहीं  की  थी  कौर इस  विलम्ब

 के  परिणामस्वरूप  काजू  के  निर्यातकर्ताश्रों  को  अधिक  मूल्य  अदा  करना  AK

 यदि  तो  इस  कारण  कितनी  हानि  हुई  है  कौर  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  To  सो०  स  34,586  मी ०  टन  माल

 खरीदने  के  लिये  एक  संविदा  पुर्तगाली  पूर्वे  श्रमिक  आयोग  के  साथ  जून०  1973  में  की  गई  थी  जिसमें

 कोचीन  तक  लागत  बीमा  तथा  भाड़ा  सहित  निबल  लागत  लगभग  119  पौंड  थी  ।  उससे  पहिले  स्पष्ट

 प्रकार  के  कुछ  प्रस्ताव  भारतीय  काजू  निगम  के  पास  भेजे  गये  थे  परन्तु  संगत  ब्यौरे  नहीं  बताये  गए  थे  ।

 जो  wear  कीमत  बताई  गई  थीं  वे  भी  उस  समय  चल  रही  कीमतों  से  बहुत  ऊंची  थी  अधिक  कीमतों

 झर  हानि  का  प्रश्न  नहीं  उठता

 बम्बई  में  माल  के  लादने-उतारने  के  कारण  विदेशो  मुद्रा  को  हानि

 2805.  को  के०  मानना :  क्या  वाणिज्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  भारत  को  बम्बई  में  माल  के  स्थानीय  जमाव  कौर  लगाने-उतारने  में  विलम्ब  के  कारण

 विदेशी-मुद्रा  की  हानि  हो  रही  अर

 यदि
 तो

 इसके  कया  कारण  हैं
 ?

 ज वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्रों  ए०  सो०  :  च  |  है  |  ay  के  दौरान  बम्बई  पतन  में

 कुछ  जमाव  जिसके  परिणामस्वरूप  निर्यात  माल  के  लदानों  में  विलम्ब  हुआ  है  कौर  विलम्ब  शुल्क

 अथवा  भ्रवरोधन  प्रभार  देने  की  संभावना  बनी

 यह  खाद्यान्नों  के  पर्याप्त  मात्रा  में  ara  तथा  समय-समय  पर  जहाजों  के  एकत्न  हो  जाने

 श्र  1973  में  गोदी  कर्मचारियों  की  हड़ताल  के  कारण  माल  उतारने  की  मशीने

 कर  श्र  जहाजों  को  अन्य  पतनों  को  संभव  दिशा  परिवर्तन  करके  जमाव  को  उत्तरोत्तर  कम  किया जा  रहा

 है  alt  बम्बई  में  तीसरी  पारो  के  कार्यकरण  को  पुनः  चालू  करने  के  शिरास-इंडिया  पोर्ट  एण्ड  डाक

 aha  फैडरेशन  के  साथ  एक  समझौता  किया  गया
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 भारतीय  सांख्यिको  सेवा  के  अधिकारियों  को  आदेशों  तक  वाली  दह  स्लिपें  जारी  करना

 2806.  श्री  एस०  ato  सामन्त :  क्या  faa  मंत्री  24  1973  के  भ्र तारांकित  प्रश्न  संख्या

 4132
 के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  विभिन्न  मंत्रालयों/सम्बद्ध  कार्यालयों  में  स्थायी  पदों  पर  कार्य  कर  रहे  भारतीय  सांख्यिकी

 सेवा  के  भ्र धि कारियों  को  केन्द्रीय  राजस्व  द्वारा  1973  के  बाद  क्त झाग

 आदेशों  तकਂ  वाली  वेतन-स्लिपें  जारी  नहीं  की  जिनसे  उन्हें  काफ़ी  भ्र सुविधा  हो  रही

 क्या  उपरोक्त  उत्तर  के  भाग  में  उल्लिखित  अधिकारियों  के  मामले  में  ग्रा देशों

 भारतीय  सांख्यिकी  सेवा  ग्रेड-  में  नियुक्ति  के  लिये  अधिसूचित  नहीं  किया  गया  है  जिससे  उनकी
 वेतन  स्लिपें  31  1973  के  बाद  जारी  नहीं  की

 भारतीय  सांख्यिकी  सेवा  में  की  गई  सभी  तदर्थ  नियुक्तियों  के  लिये  वेतन-स्लिपें

 जारी  करने  के  समान  प्रक्रिया  न  अपनाने  के  क्या  कारण  शर

 इस  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिये  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्री  यशवंतराव  :  भारतीय  सांख्यिकी  सेवा  के  म्रेड-  के  जिन

 कारियों  नियुक्तियां  आदेश  होने  श्रे  के  रूप  में  अधिसूचित  की  गई  हैं  दौर  जो  भिन्न

 भिन्न  मंत्रालयों/सम्बद्ध  कार्यालयों  में  स्थायी  पदों  पर  कार्य  कर  रहे  हैं प्रौर  महालेखाकार  केन्द्रीय  राजस्व

 द्वारा  उन  अधिकारियों  के  बारे  में  वेतन  पर्चियां  अवधि  संबंधी  बिना  किसी  प्रतिबन्ध  के  जारी  की  गई  थीं

 प्रश्नाधीन  दोनों  भ्र धि कारियों  के  मामले  में  महालेखाकार  केन्द्रीय  राजस्व  उनकी

 नियुक्ति  से  संबंधित  संशोधित  अधिसूचना  प्राप्त  होने  जिसमें  नियुक्ति  आदेश

 होने  तकਂ  किया  गया  1  1973  से  31  1974  तक  की  म्रवधि  के  लिये  अ्रनन्तिम

 वेतन  पारियां  जारी  की  गई  ati  अब  इन  दोनों  अधिकारियों  की  नियुक्ति  क़ो  area  होने

 अधिसूचित  कर  दिया  गया

 भारतीय  सांख्यिकीय  सेवा  के  ग्रेड-  में  तदर्थ  आधार  पर  नियुक्त  सभी  शभ्रधिकारियों  के

 यदि  उनकी  नियुक्तियों को  arte  होने  तक  के  लिये  अधिसूचित किया  गया  at  उनकी

 aaa  परियां  जारी  करने  में  महालेखाकार  केन्द्रीय  राजस्व  द्वारा  एक  सी  कार्यविधि  अपनायी  गयी  a  ।

 उपर्युक्त  कोਂ  देखते  हुए  यह  प्रश्न  नहीं  उठता

 भारतोय  रूई  निगम  ate  ara  को  गई  मित्रो  रूई

 28  07.  श्री रण  बहादुर  सिंह
 :  क्या  वाणिज्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  भारतीय  रूई  निगम  ने  तीन  लाख  गांठें  मिसी  रूई  प्रौढ़  एक  लाख  गांठें  सुडानी

 रूई  के  आयात  के  कार्यक्रम  की  घोषणा  की
 है

 यदि  तो  क्या  zr a  दोनों  देशों  ने  1974  के  ग्रस्त  तक  Ho  प्रतिबन्ध  लगा

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्या
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 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  ड्०  ato  जी  परन्तु  वस्त्र  श्रायुक्त  ने  इस
 प्रकार  की  व्यापार  योजना  में  की  गई  रूई  की  व्यवस्था  का  संकेत  दिया  था

 तथा  इन  दोनों  देशों  द्वारा  इस  प्रकार के  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  लगाये  गये  हैं  क्योंकि

 वि  शव व्यापी  नीलामियों  द्वारा  रूई  बेचते  हैं  ।

 Loans  and  Advances  received  by  Maruti  Limited

 2808.  Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  broad  outlines  of  loans  with  and  without  interest,  advances  and  other  small

 and  big  amounts  received  by  Maruti  Ltd.;

 (b)  whether  the  Company  has  violated  any  rules  in  this  regard;and

 (c)  if  so,  the  facts  of  the  matter  and  the  action  taken  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  Chavan):  (a)
 to

 (c)  As  per  the  audited

 balance  sheet  of  the  copany  as  on  the  31st  March,  1973,  the  Company  has  raised  the  fol-

 lowing  resources  for  its  project
 Rs,

 1  (i)  Share  Capital  107,43,600

 (ii)  Share  Application  Money  2  1,03,000

 (i)  Secured  Loans  from  Banks  61,517

 (ii)  Unsecured  Loans  :

 Rs.

 (a)  Interest  bearing  e  e  5,39,500

 (b)  Non-interest  bearing  1,00,000  6,39,500

 3.  Dealership  Deposits  ढ  164,  10,900

 As  far  as  Government  are  aware,  the  company  does  not  appear to  have  violated  any
 rules  in  regard  to  the  raising  of  its  finances  for  its  project.

 पुर्व  य्रोपीय  देशों  से  उर्वरकों  का  उपलब्ध  न  होना

 2809.  श्री  राजदेव  fag  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  पूर्व  यूरोपीय  देशों  ने  सरकार  को  सूचित  किया  है  कि  वे  लगभग  1.5  लाख  टन

 उर्वरकों की  सप्लाई  के  ठेके  को  कार्यरूप  नहीं

 यदि  तो  उन  देशों  के  क्या  नाम  हैं  ;

 क्या  ठेकों  को  कार्यरूप  न  दिये  जाने
 के  कारण  मूल्यों  में  कुछ  उतार-चढ़ाव  रोक

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  उर्वरकों  सप्लाई न  करने  वाले  देशों के  विरुद्ध  क्या

 वाही  करने  का

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  सी०  :  से  समुद्री  भाड़ा  दरों  में

 धारण  वृद्धि  के  कारण  रूमानिया  तथा  बुल्गारिया  से  उर्वरकों  की  सप्लाई  में  कुछ  समस्या  रही  इस

 बीच  समस्या का  समाधान  हो  गया  हूँ  |
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 विश्व  de  द्वारा  विकासशील  देशों  को
 भरण  परियोजनाओं

 के
 लिये  वित्त

 सहायता  देना

 810.  श्री  कार  ०  वी  ०  स्वामीनाथन :  क्या  वित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्व  बैंक  ने  विकासशील  देशों  को  श्रणुपरियोजनाओओं  के  लिए  वित्तीय  सहायता  देने

 की  सम्भावनाओं  का  प्रत्यय  करने  का  निर्णय  ले  लिया  है  ;

 यदि  तो  क्या  इस  योजना  के  अन्तर्गत  भारत  को  लाभ  पहुंचने  की  है
 ?

 वित्त  मंत्रो  यशवन्तराव  माननीय  सदस्य  का  विश्व  बैंक

 नाभिकीय  बिजली  परियोजनाओं  के  लिए  feat  जाने  वाले  वित्त-प्रबन्ध  से  है  ।  बैंक  ने  wal  तक

 किसी  नाभीकीय  बिजली  परियोजना  का  वित्त  प्रबन्ध  नहीं  किया  है  ।  किन्तु  नाभिकीय  बिजली  संयंत्रों

 के  लिए  वित्त  प्रबन्ध  करने  की  गंजाइश  की  जांच  कर  रहा  है  ।

 यह  बेक  द्वारा  की  जा  रही  नाभिकीय  बिजली  विकास  सम्बन्धी  हमारी  wrt

 marta  तथा  विदेशी  सहायता  सम्बन्धी  आवश्यकता  पर  निर्भर  होगी  ।

 प्रत्येक  व्यक्ति  के  वेतन  कौर प्रति  तथा  व्यय  को  अधिकतम  सोमा

 28  11.  श्री  इंद्रजीत  गीत

 श्री  रानेन  सेन

 क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  प्रत्येक  व्यक्ति  के  वेतन  ale  wear  ae  तथा  व्यय  की  अधिकतम

 सीमा  के  बारे  में  एक  लेख  तैयार  किया  है  जो  योजना  ५  के  विचाराधीन  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  की  रूपरेखा  क्या  है  कौर  इस  पर  क्या  निर्णय  किया  गया  है
 ?

 वित्त  मंत्री  यशवन्तराव  नहीं  ।

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 विदेशी  मुद्रा  विनियमन  1973

 2812.  श्री  नबी fae  पाटिल  :  क्या  वित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  1973 को  लागू  करने  के  लिए  मागं दर्शी  सिद्धान्तों

 शर  आवश्यक  नियमों  को  सरकार  ने  रूप  दे  दिया है

 विदेशी  मुद्रा  विनियमन  1973  को  कब  लागू  किया  जायेगा  ;

 क्या  जनता  ने  सरकार  से  स्पष्टीकरण  मांगते  हुए हुए  यह  gor  है  कि  क्या  विदेशी  मुद्रा  विनियमन

 अधिनियम  की  धारा  50  के  भारत  में  पहले  से  ही  रोजगार  पर  लगे  हुए  विदेशी  राष्ट्रिक ों को
 तौर fora  बैंक  की  अनुमति  लेना  आवश्यक  है

 यदि  at,  तो  क्या  कोई  स्पष्टीकरण  जारी  कर  दिया  गया  है  कौर  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 है
 ?
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 वित्त मंत्रो  यशवंतराव  :  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  शअ्रधिनियम  1973  के

 विभिन्न  उपबन्धों  के  प्रशासन  के  लिए  आवश्यक  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  झर  नियमों  को  अन्तिम  रूप  दिया

 जा  रहा है  ।

 अधिनियम पहली  जनवरी  1974, से  लाग  होगा  ॥

 ate  यद्यपि  जनता  ने  प्रभी  तक  कोई  पुछताछ  नहीं  की  है  तो  भी  धारा  30  पिछली

 तारीख  से  लागू  होगी  तथा  उन  विदेशी  राष्ट्रिकों  को  जो  पहले  से  ही  भारत  में  नियोजित  हैं  कौर
 स  प्रकार  के  रोज़गार  से  भारत  में  प्राप्त  हुई  राशि  को  विदेश  भेजना  रिजर्व  बैंक  की  अनुमति

 लेनी  होगी  ।

 रूई के  वालों  मल यप  का  निर्धारण

 813.  श्री  रघुनंदन लाल  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पंजाब  के  मुख्य  मंत्री  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  फसल  से  पूर्व  ही  रुई  के  वसूली  सत्य

 निर्धारित  करने  के  लिये  अनुरोध किया  है  ;

 यदि  हां  तो  क्या  सरकार  ने  इस  पर  कोई  frog  किया  है  ;

 क्या  भारतीय
 रुई  निगम  ने  श्रम तसर  जिले  सहित  रुई  के  खरीद  केन्द्र  बनाये  हैं  कौर  यदि

 तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  रूपरेखा  क्या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय में  उपमंत्री  ए  ०सी  ०  जाज  )  जी  हां

 सरकार  की  वर्तमान  नीति  के  अन्तर्गत  रुई  के  लिए  वसूली  कीमतें  निर्धारित  करने  की

 अवस्था  नहीं  है  ।  कृषि  मलय  आयोग  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  न्यूनतम  ane  कीमतें  निर्धारित  करने

 का  प्रश्न  सरकार  के  सक्रिय  विचाराधीन है

 ।  भारतीय रुई ई  पंजाब  राज्य  के  निम्नलिखित  केन्द्रों  पर  कपास  खरीद  रहा

 अबोहर  ?  टिंडा  3.  भूल  4.  फरीदकोट  5.  फाजिल का  6  गि हड़ बाहा  7.  गोलियाना

 8.  जैतू  9.  कोटकपूरा  10.  मै लोट  11.  मउर  12.  मुक्तसर  13.  पट्टी  14.  जमात  15.  |

 तूफान  की  सूचना  देने  वाले  राडारों का  निर्माण करने  का  प्रस्ताव

 2815.  शो  डी०  पी  ०  जडेजा  क्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यट  बताने  कृपया  करेंगे

 कि

 क्या  तूफान  की  सुचना  देने  वाले  राडार ों  का  स्वदेश  में  ही  निर्माण  करने  का  सरकार  का

 कोई  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें  कया  हैं  ;

 इन  राडार ों  को  कहां  पर  लगाया  जायेगा  कौर  कब  लगाया  जायेगा
 ?

 पर्यटन  ate  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्रो  (  )  सरोजिनी  :  मास

 भारत  इलेक्टोनिक्स  ने  भारत मौ  विभाग  के  उपयोग  के  लिए  देश  में  ही

 क्लोन  चेतावनी  राडार  निर्माण  करने  का 3 कार्य  प्रारम्भ  कर  दिया  है  ।
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 इस  प्रायोजना  के  ध्  चार  साइक्लोन  चेतावनी  राडार ों  का  विकास  एवं  निर्माण  किया

 जाएगा  जिसके  कुछ  उपकरण  कौर  जांच-उपस्कर आयातित  होंगे  ।  कुल  लागत  102  लाख  रुपये  होगी

 राडार  1974  से  1976  की  अवधि  के  दौरान  वितरित  fs  जायेंगे  ।  इन्हें  पश्चिमी  घाट

 पर  बम्बई  श्र  गोगना  में  तथा  पूर्वी  घाट  पर  कराइकल  कौर  मसुलीपत्तनम्‌  पर  स्थापित  किया  जायेगा  ।

 जूट  कारपोरेशन श्राफ  द्वारा  चके  में  जूट  को  खरोद

 2816.  श्री  दशरथ  देव  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  क्या  जूट  कारपोरेशन

 आफ  इंडिया  ने  इस  वर्ष  त्रिपुरा  में  जूट  खरीदा  है  अथवा  खरीदने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए  ०
 सी

 ०
 जार्ज  )  भारतीय  पटसन  निगम  चालू  मौसम  के  दौरान

 त्रिपुरा  में  कच्चे  पटसन  की  खरीद  करता  रहा  है  ।

 राज्य  sara  निगम  में  वर्जित  लाभ  में  गिरावट

 2817.  श्री  जी
 ०

 वाई
 ०  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताते  की  कपा  करेंगे  कि :

 क्या  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  वर्ष  1971-72  में  alas  लाभ  14,  2  करोड़  रु०  से

 गिर  कर  वर्ष  1972-73  में  11.7  करोड़ रु०  रह  गया है  ;  कौर

 यदि  af,  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  we  इस  बारे  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई

 ह ै?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  सी  ०  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  अर्जित

 निबल  लाभ  1971-72  में  14.2  करोड़  रुपये  से  घटकर  वर्ष  1972-73  में  11.4  करोड़  रु०

 रह  गया  ।

 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  आयातित  विभिन्न  कच्चे लाभों  में  गिरावट  के  कारण  ये

 माल  पर  लाभ  के  मार्जिन में  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  अत्तर
 गौडा
 ट्राय   ्की नेमतों  में  हुई  अ्रत्यधिक  वृद्धि

 का  कुछ  स्वयं  वहन  करने  का  प्रयास  तथा  जहां  काफी  ara  नहीं  है  वहां  भी  निर्वात  पर  अधिक

 जोर  देना

 इंस्टीट्यूट  श्राफ  जूट  टेक्नॉलोजी का  कुप्रबंध

 2818.  थो  इंद्रजीत  गुप्त  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इंडिया  जूट  मिल्ज  कलकत्ता  द्वारा  नियंत्रित  इंस्टीट्यूट

 ama  जूट  टेक्नॉलोजी  के  निरन्तर  सुप्रबन्ध  के  बारे  में  जानकारी  ठ्

 यदि  at,  तो  क्या  जूट  उद्योग  और  इसके  प्रोद्योगिकी  प्रशिक्षण  तथा  संस्थान  के  कर्मचारियों

 के  हित  में  इस  संस्थान  को  नियंत्रण  में  लेने  के  बारे  में  सरकार  विचार  कर  रही

 ~
 वाणिज्य  मंत्रालय  म  उपमंत्री  ए०  सी०  :  संस्थान  सुप्रबन्ध  के  बारे

 सरकार  को  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई

 (a)  प्रश्न  नहीं  उठता ।
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 सरकारी  da  के  उपक्रमों  के  लिए  gee  वाणिज्य  मंडल

 2819.  श्री  डो०  के  ०  पंडा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  कौर  उपक्रमों  के  हित  सरकारी  क्षेत्र  के  लिये  एक  पृथक
 वाणिज्य  मंडल  बनाने  के  एक  प्रस्ताव  पर  सरकार  विचार  कर  रही

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  की  रूपरेखा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्री  यशवन्तराव  :  भ्र  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 नहीं  है  ।  लेकिन  सरकारी  उद्यमों  के  कुछ  मुख्य  कर्मचारी  प्राधिकारियों  ने  1970 में  न्य  हि

 के  नाम  से  नई  दिल्‍ली  में  एक  केन्द्रीय  सूचना  कक्ष  स्थापित  करने  का  fora  किया  था  ।  हाल  में  इस

 ठन  का  नाम  बदल  कर  सरकारी  उद्यमों  का  स्थायी  सम्मेलन  कर  दिया  गया  था
 ।

 स्थायी  सम्मेलन  के  मुख्य
 उद्देश्य  इस  प्रकार  >

 ए  जनन  नन

 {
 {1  )  राष्ट्र  के  आधिक  विकास  में  सरकारी  उद्यमों  के  अलग-प्रलय  और  इकट्ठे  amar  के  प्रति

 जनता  में  भ्रमित  सद्भाव  उत्पन्न  करना

 विचारों  ate  अनुभवों  के  आपसी  श्रमदान-प्रदान  के  लिए  कौर  समान  हितों  के  मामलों  पर

 इकट्ठे  विचार
 करने

 के  लिए  एक  मंच  उपलब्ध  करना
 ।

 (3)  व्यावसायिक  सक्षमता  को  प्रोत्साहन  देना  व्यावसायिक  सूचना  उपलब्ध  करना  ;  कौर

 (4)  सरकारी  क्षेत्र  की  समस्याओं  पर  ग्रनुसंधघान  परियोजनाएं  प्रारंभ  करना  या  उनका  समधन

 भारतीय  औद्योगिक  पुर्ननिर्माण  निगम  का  कार्यकरण

 2820.  Mt  डी०  कठ  पंडा  :  क्या  faa  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  औद्योगिक  पुननिर्माण  निगम  का  कार्यकरण  संतोषजनक  |

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  ak

 इस  स्थिति  को  सुधारने के  लिये  क्या  उपाय  किये  गये

 वित्त  weal  यशवंतराव  :  से  भारतीय  औद्योगिक  पुर्ननिर्माण  निगम  उसके

 द्वारा  किये  जाने  वालें  विभिन्‍न  कार्यों  के  स्वरूप  और  उनकी  जटिलताय्ों को  देखते  1971

 maid जब  से  उसकी  हुई  लगातार  संतोषजनक  प्रगति  कर  रहा  है  ।  इसके  क  की  इसके

 निदेशकों  के  as  द्वारा  लगातार  समीक्षा  की  जाती  ताकि  बीमार/बंद  एककों  को  पुनर्जीवित  करने के  लिए

 इसकी  उपयोगिता  में  सुधार  किया  जा  सके
 ।

 सरकार  भी  इसकी  प्रगति  पर  नजर  रखती है

 31  अक्तूबर, ५  1973  तक  निगम  ने  68  औद्योगिक  एककों  के  लिए  गारंटियाँ

 1373. 58  लाख  रुपये  की  पुननिर्माण  संबंधी  सहायता  स्वीकार  की
 है

 ।
 इन  एककों  में  49.133  श्रमिक

 कार्य  करते

 बीमार/बंद  एककों  को  वित्तीय  सहायता  देने  के  निगम  उन  एककों  जिन्हें  सहायता  प्रदान

 की  जाती  प्रशासन  र  तकनीकी ,  वित्तीय  भ्र  वितरण  ढांचों  को  पुनर्जीवित  करने  में  भी

 दर्शन  ait  सहायता  प्रदान  करता  ताकि  उन्हें  शीघ्र  पुनर्जीवित  करने  के  लिए  सुनिश्चित व्यवस्था  की  जा
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 सके ।  निगम  के  सहायता  प्राप्त  23  एककों ने  झपने  पनर्जीवीकरण  के  मार्ग  सराहनीय  प्रगति

 की

 भारत  में  कराने  wie  काफी  बागान

 821.  श्री  धामन कर  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि

 रत  में  उन  काफी  बागानों  की  कल  संख्या  कितनी-कितनी  है  जो  छोटे  उत्पादक  क्षेत्र  में

 तथा  बड़े  उत्पादक  क्षेत्र  से  ora  हैं  कौर  ये  आर्थिक  दृष्टि  से  कितने  संयम  तक  लाभप्रद  रहते  हैं  कौर  ये

 कितने  हेक्टेयर  की  भूमि  वाले  कराने  हो  गये  हैं  att  लाभप्रद हो  गये  हैं

 क्या  नये  पौदे  लगाने  के  लिये  ऋण  देन ेकी  कोई  योजना  चालू  जिससे काफी  उत्पादकों

 को  सहायता  मिल  abate  वह  नियमित  रूप  से  कराने  तथा  अलाभप्रद  पौधों  के  स्थान  पर  अधिक  उपज

 देने  वाले  तथा  रोग  के  न  पकड़ने  वालें  पौधे  लगा  सकें  जिससे  उत्पादन  बढ़  wie  विदेशी  war

 की  aa  भी  बढ़  सके  तथा  ऐसे  ऋणों  की  मांग  को  करने  में  काफी  बोर्ड  कहां  तक  सफल
 >
 ्

 राष्ट्रीयकृत  बर्क  at  कृषि  पूर्वी  निगम  उत्पादकों  को  नयें  पौदों  के  लगाने  के  खर्चे  मे

 यदि  कोई  सहायता  कर  रहे  हैं  तो  कहां  तक  सहायता  कर  रहे  हैं  ;

 ग्रोवर  चाय  बागानों  के  उत्पादकों को  चाय क्या  उत्पादकों  को  राज-सहायता  दी  जा  रही

 बोड़  द्वारा  दी  जाने  वाली  राज-सहायता  की  तलना  जोत  कमी  के  आकार  को  न  देखते  ये  दरें  कैसी

 हैं ;  aK

 यदि  तो  क्या  उन्हें  राज्य  कृषि  or  कर  निर्धारण  प्रयोजनों  के  लिए  पौधों  पर  ह्वास

 छट  देना  संभव  हो  सकेगा  जैसा  कि  रबड़ के  मलय  ढांच ेके  मामले में  व्यवस्था  की  गई  हैडिन

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए  ०
 सी

 ०
 :  31-3-1972  तक  भारत  में  पंजीकृत  काफी

 बागानों  की  कुल  संख्या  43,257  थी  जिनमें  42,220  छोटे  50  एकड़ से  अधिक  नहीं  तथा  1037

 बड़े  बागान  थे  ।  काफी  बागानों  में  40  से  तक  लाभ  होता  रहता  1964  में  लगाये  गये  अनुमानों
 के  अनसार  लगभग  48,550  हेक्टर  काफी  बागान  कराने  मत  प्रायः  पौदों  के  कारण  अलाभकर  हो  गय े।

 ats  उन  उपजकर्ताओ्ों  को  नियमित  पुनर्खोज  कार्यक्रम  area  करने  में  सहायता

 देने  के  लिए  एक  पुन रोपण  ऋण  योजना  चला  रहा  इस  योजना के  तगत  वर्ष  1972-74 से  3,000

 रु०  प्रति  एकड़  ऋण  दिया  जाता  है  जिसका  25  प्रतिशत  छोटे  उपजकर्ताश्रों  को  उपदान  के  रूप  में  दिया

 जाता  इससे  पहले  समस्त  सहायता  केवल  ऋण  के  रूप  में  दी  जाती  थी बोड़  की  यह  योजना  55

 वर्ष से  चल  ।  इस  योजना  की  प्रगति  निम्नोक्त  प्रकार  है

 (1)  स्वीकृत  ऋण  93  लाख  रू०

 लाश  रु० (2)  स्वीकृत  उपदान  4.52

 14.07 (3)  जिस  aa  के  लिए  स्वीकृत  किया  गया  हेक्टर

 में  कृषि  पर्नाधित्त  निगम  की  स्थापना  के  निगम  के  वित्तीय समर्थन  से

 अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंक  काफी  उपजकर्ताश्रों को  पुनरीक्षण  सहित  विकास  के  लिये  दीर्घावधि  ऋण  दे  रहे

 बैंकों  द्वारा  पनर्रोपण के लिये के  लिये  दिये  गये  ऋणों  की  मात्रा  के  संबंध  में  जानकारी  vara नहीं
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 काफी  बोर्ड  छोटे  उपजकर्ताश्रों  को  5500  रु०  प्रति  हेक्टर  ऋण  सहायता  के  साथ-साथ

 1853  स०
 प्रति  हेक्टर  का  उपदान  देता  जिससे  कुल  वित्तीय  सहायता  7413  रु०  प्रति  हेक्टर हो

 जाती  है  ।  चाय  ats  वनरोपण  के  लिए  ऋण  के  रूप  में  ma  उपदान  के  रूप  में  निम्नलिखित  दरों  से

 सहायता  देता

 (1)  साइज  का  विचार  किये  बिना  चाय  बागानों  को  ऋण ।  मैदानों  में  स्थित  बागानों  को  11,250

 रु०  प्रति  टैक्टर  ।

 पहाड़ियों  में  स्थित  बागानों  को  12,750

 रु०  प्रति  हेक्टर  ।

 9 a  साइज  का  विचार  किये  बिना  चाय  बागानों  को  उपदान  मैदानों  में  स्थित  बागानों  को  4,000  रु०

 प्रति  हेक्टर  |

 पहाड़ियों  में  स्थित  बागानों  को  5,000

 रु०  प्रति  हेक्टर  ।

 काफी  के  बड़े  उपज कर्ता  चाय  की  तरह  उपदान  के  oa  नहीं

 = पेज (  )  राज्य  कृषि  ara  कर  निर्धारण  के  प्रयोजनों  के  लिये  खड़े  पौदों  पर  क्लास  छूट  देने  का

 प्रश्न  केन्द्रीय  सरकार  के  क्षेत्र  में  नहीं  भ्राता ।

 2824.  श्री  था  किरुतिनन :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 तमिलनाडू  भ्र  oer  राज्यों  में  अधिष्ठापित  क्षमता  शौर  वास्तविक  उत्पादन  सहित  कुल

 कितनी कपड़ा  मिलें  हैं  ;

 तमिलनाडु  ate  wer  राज्यों  में  कुल  कितने  wed  हैं  कौर  सूत  की  कितनी  आवश्यकता
 और

 तमिलनाडु  ak  wa  राज्यों  को  कुल  कितने  सूत  का  आवंटन  किया  गया  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय में  उपमंत्री  ए  ०
 सो

 ०
 :  अपेक्षित  जानकारी  देने  वाला  विवरण  संख्या

 1  संलग्न  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  5863/73]

 तमिलनाडु  तथा  अरन्य  राज्यों  में  हथ करघों  तथा  प्राधिकृत  शक्ति चलित  करघों  की  कुल  संख्या

 संलग्न  विवरण  संख्या  2  मे ंदी  गई  है  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०टी०  5866/73]

 यह  मानते  हुए कि  समस्त  बैंक  याने  हथ करघों को  गया  है  शर  समस्त  कौन  यार्न-शक्तिशाली  करघों को

 गया  1972  के  दौरान  प्रति  मास  प्रति  हथकरघा  तक  प्रति  शक़्तिचालित  करघा  सूत  की  रोस  प्राप्यता

 ऋमऋ  7.  92  किग्रा०  तथा  56  किग्रा०  थी ।

 अपेक्षित  जा  देने  वाला  विवरण  संख्या  3  aaa है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिए

 संख्या  एल०  eto  5866/73]
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 लौह  वयस्क के  बारे  में  जापान के  साथ  करार

 2825.
 श्री  यमुना  प्रसाद  मंडल

 :
 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि

 क्या  1973  में  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  के  अध्यक्ष  के  नेतृत्व  में  एक

 शिष्टमंडल  ने  जापान  का  दौरा  किया  है  ;

 क्या  लौह  wares  के  मूल्य  के  बारे  में  एक  करार  पर  हस्ताक्षर  किये  गये  हैं  ;  शौर

 यदि  तो  इस  करार  की  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  सी
 ०  :  तथा  जी  खनिज  तथा  धातु

 पार  निगम  के  भ्रध्यक्ष के  नेतृत्व  में  एक  प्रतिनिधि मंडल  ने  1973 के  उत्तरा में  जापान  का

 दौरा  किया  था  ।

 जापानी  पहले  किये  गए  निर्यातों  पर  तदर्थ  भुगतान  के  अलावा  बैलाडिला लौह

 रेडी  फाइनेंस  की  कीमतों  में  एक  वृद्धि  के  लिए  सहमत  हो  गए  हैं ।

 राज्य  व्यापार निगम  में  तदर्थ  श्राधार  पर  नियुक्ति को पद्धति को  पद्धति  को  समाप्त करने  संबंधो

 प्रस्ताव

 2826.  नवल  किशोर

 श्रीमती  सावित्री  श्याम

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्य  व्यापार  निगम  में  तदर्थ  प्राकार  पर  नियुक्ति  की  पद्धति  को  समाप्त  करने  का

 एक  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन है

 यदि  तो  तत्संबंधी  रूपरेखा  क्या  है  ak  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  विदेशी  मुद्रा  को  aint  करने  में  इस  तरह  का  परिवहन  कहां

 तक  सहायक होगा  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  सो  ०  :  राज्य  व्यापार  निगम  ने  एक  वर्ष  के  लिए

 अपना  निष्पादन  बजट  तैयार  करने  की  वर्तमान  प्रक्रिया  की  बजाय  तीन  वर्ष  की  अवधि  के

 लिए  भ्रायात/निर्यात  व्यवसाय  को  दर्शाने  वाली  सतत  योजना  तैयार  की

 तथा  ऐसी  दीर्घकालिक  व्यवस्था  के  फलस्वरूप  संभावना  कि  अधिक  प्रतियोगी

 कीमतों  पर  खरीदा  गया  कच्चा  माल  निरंतर  उपलब्ध  होता  रहेगा  और  निर्यातों  की  बेहतर  योजना  बन

 सकेगी ।  यहां  बताना  कठिन  है  कि  ऐसी  नीति  से  कितने  लाभ  होंगे  ।

 लौह  wares  के  नियत  में  वृद्ध

 2827.  श्री  मोहम्मद  शरीफ  :

 श्री एम  ०  एस
 ०  शिव स्वामी

 क्या  मंत्री यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि  :

 क्या  लौह  वयस्क  के  निर्यात  में  वृद्धि  हुई  है  ;
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 यदि  तो  इसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  कौर  जिन  देशों  को  लौह  अ्रयस्क  निजात  किया  जाता

 उनके नाम  क्या  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय में  उप-मंत्री  ए  ०  सो  ०  :  तथा  जी  1972-73  में  109.  79

 करोड़ रु०  मूल्य  के  लौह  वयस्क  का  निर्यात  किया  गया  था  जबकि  1971-72 में  104. 70  करोड़  रु०

 का  gat  था  ।  निर्यात  मुख्यत :  चेकोस्लोवाकिया ate  पोलैंड को  दिये  गए  ।

 लौह  वयस्क  निर्यात  के  लिए  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम की  योजना

 2828.  श्री  प्रसन्न भाई  मेहता  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  रेंगे  कि

 क्या  विश्व  भर  में  इस्पात  की  मंदी  को  देखते  हुए  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  ने  लौह
 ५
 रक  निर्यात  कार्यक्रम  की  व्यापक  योजना  बनाई  है  ;

 यदि  तो  लौह  wrest  के  निर्यात  के  लिये  प्रस्तावित  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या

 हैं  ;

 इसके  परिणामस्वरूप  कितनी  राशि  की  विदेशी  मुद्रा  अजित  करने  की  ara  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ए०  सी  ०  :  जी  हां  ।

 तथा  खनिज  तथा  ma  व्यापार  निगम  पश्चिम

 यूरोप  में  नए  बाजारों  में  प्रवेश  करने  के  शभ्रतिरिक्त  जापान तथा  त्व  यूरोपीय  देशों  के  परम्परागत  बाजारों  की

 निर्यात  सुदृढ़  करने  तथा  बढ़ाने के  लिए  एक  योजना  बनाई  है  ।  इन  प्रयत्नों  के  फलस्वरूप  खनिज  तथा  धातु

 व्यापार  निगम  अपन  लौह  शभ्रयस्क  के  निर्यातों की  90  करोड़  रुपये  के  वर्तमान  स्तर  से  बढ़ा  कर  1974-75

 तक  115  करोड़ रुपये  तथा  1975-76 तक  135  करोड़  रुपये  करने  की  आशा  करता

 तमिलनाडु  के  शिवकाशी  में  जाली  करेंसी  नोटों  को  छापने  के  संबंध  में  गिरफ्तार  किये  गये
 ब्यक्ति

 2829.  श्री  एस०  ए०  मुरुगनन्तम  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  जाली  करेंसी  नोटों  की  कथित  छपाई  के  लिये  तमिलनाड़ु  के  शिवकाशी  में  लिखो

 प्रेस  के  मालिक  सहित  बारह  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  ak

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  att  इस  मामले  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की

 गई  है  ?

 वित्त  मंत्री  यशवंतराव  :  भ्र  तमिलनाडु  राज्य  की  सरकार  से  सूचना  एकत्र

 की  जा  रही  है  कौर  यथासंभव  शीघ्र  सभा-पटल  पर  रख दी  जाएगी  ।

 त्रिवेंद्रम में  बैंक  का  कार्य-संचालन

 2830.  श्री  एस०  ई  मरुगनन्तम :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  त्रिवेंद्रम  में  बैंकों  के  माध्यम  से  बैंक  का  कार्य-संचालन  कौर  विसीय  लेन-देन  रुक  गया  है  जैसा

 कि  दिनांक  27  1973 के  इंडियन  एक्सप्रेसਂ  मदुराई  में  समाचार  छपा  है  ;
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 जनता  कौर  राज्य  चसर  को  हुई  कठिनाइयों  कोर  करे  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की

 गई

 वित्त  dat  यशवन्तराव  :  भ्रमित  भारतीय  aa  कर्मचारी  संघ  कौर  केरल  में
 बैंक  क्यारियों  के  राष्ट्रीय  संघ  में ग्रन्तर्संघीय  झगड़ों  के  कारण  त्रिवेंद्रम  में  21  बैंकों  मे ंसे  केवल  7  बैंकों

 जै
 के  शोधन  गृह  के  कार्य  में  भाग  लेने  की  सूचना  मिली  @)  जिसका  प्रभाव  बैंकों

 द्वारा  होने  वाले  वित्तीय  ले नरेन ों  पर
 पड़ा

 भारतीय  रिजर्व  de  ने  सूचना  दी  हैकि वह  शोधन  गृह के  कार्य  को  सामान्य  रूप  से

 चलाने  सम्भावनाओं  का  प्रयास  कर  रहा  है  ।  शोधन  गुह  के  कार्य  में  गड़बड़  हो  जाने के  कारण

 जनता  को  होने  वाली  कठिनाइयों को  कम  करने के  विचार  से  रिजर्व  बैंक  ने  सभी  वाणिज्यिक  बैंकों को  सलाह

 दी  है  कि  वे  aaa  ऋणकर्ता प्र ों  तथा  जमाकर्ताओं  दोनों  को  यथासंभव  उन  के  स्थानीय  get

 शादी  कोखरीद  कर  जो  कि  संग्रह  के  लिए  उनके  पास  जमा  किये  जाते हैं  ग्र स्थायी रुप  से  उनकी  सहायता  करें ।

 सरकारी  विभागों  मानक  तथा  ख्याति  प्राप्त  कंपनियों  द्वारा  जमा  कराये  जाने  वाले  चैकों  स्थानीय

 बैंकों  के  नाम  डिमांड  erect  को  स्वीकार  करने  पर  विशेष  ध्यान  दें  ।

 बंगाल  में  संकटग्रस्त  चाय  बागानों  की  समस्या

 2831.  श्री  प्रियरंजन  दास  मुंशी  :  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  को  बंगाल  sare  कौर  दार्जिलिंग  में  संकटग्रस्त  चाय  बागानों  की  समस्या

 की  जानकारी  है  ;  ak

 यदि
 तो  इस  बारें  में  सरकार  का  विवार  क्या  प्रभावी  कार्यवाही  करने  का  क

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  ए  ०
 सी

 ०  तथा  चाय  उद्योग  के  विकास  तथा

 निर्यातों के  संवर्धन  के  लिए  एक  जीवन क्षम  तथा  दीर्घकालिक  नीति  तैयार  करने  के  लिए  स्थापित  टास्क  फोर्स

 ने  बन्द  पड़े  तथा  संकटग्रस्त  चाय  बागानों  की  सदस्यों  पर  विचार  कर  लिया  है  ale  इस  विषय  पर  अपनी

 सिफारिशें  कर  दी  हैं  ।  मामला  सरकार  के  विचाराधीन है

 बल  1973-74  में  विदेशी  सहायता

 2832.  श्री  एस०  सोमावन्ती  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  भारत  को  कितनी  विदेशी  सहायता  मिल  रही  है  ate  पांचवीं

 के पंचवर्षीय  योजना  दौरान  कितनी  सहायता  मिलने  की  संभावना  प्  ?

 लक्ष्य  की  पूर्ति  में  कितनी  कमी  रहेगी  ate  इस  कमी  की  पूर्ति  करने  के  लियें  क्या  कार्यवाही

 की  जा  रही  है  ;  कौर

 राज्य  योजनाओं  के  कारण  केन्द्रीय  सरकार  पर  कितना  वित्तीय  भार  पड़ेगा ?

 वित्त  मंत्रो  यशवंतराव  :  शीशा  है  कि  चालू  वर्ष  में  700  करोड़  रुपये

 की  बिदेशी  सहायता  का  उपयोग  किया  जायेगा  ।  इस  समय  यह  बताना  संभव  नहीं  है  कि  पांचवीं  आयोजना

 के  लिये  कितनी  बिदेशी  सहायतां  उपलब्ध  होगी ।
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 30  1973  लिखित  उत्तर
 नितिन

 ayer  आयोजना  aad  पुस्तिका में  4130  करोड़  रुपये  की  विदेशी  सहायता  प्राप्त  होने च

 का  अनुमान  लगाया
 गया  था  लेकिन  अब  चौथी  आयोजना  की  अवधि  में  लगभग  3850  करोड़  रुपये  की

 राशि  प्राप्त  होने  का  अनुमान  है  ।

 चौथी  आयोजना  में  राज्यों  को  दी  जाने  बाली  केन्द्रीय  सहायता  की  राशि  3500  करोड़

 रुपया  आंकी  गयी  थी  ।  पांचवीं  आयोजना  के  लियें  दी  जाने  बाली  सहायता  की  राशि  तथा  प्रणाली  अभी

 तय  की  जानी  है

 एयर  को  cate  यात्री  तौर  भार-वाहन  क्षमता

 2833.  श्रीमती  सावित्री  श्याम

 श्री  पी  ०  जी  ०  मावलंकर

 कया  पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  में  अभी  हाल  में  बस  ने  परीक्षणात्मक उड़ान  की  शरीर

 र  उसका  AIG उसकी  यात्री  तथा  भार-वहन  क्षमता यदि  तो  विमान  की  लागत-कीमत  कितना है

 कितनी  है  ?

 सच  तथा  पर्यटन  कौर  नागर  विमान  मंत्रो  मास  एयरबस  इन्डस्ट्रीज

 द्वारा  निमित  ए-300-बी  एयरबस  ने  न्रम्वर  1973  में  भारत  का  प्रवेंशन  उड़ान  दौरा  किया

 1974-75  में  वितरित  किये  जाने  वाले  एयरक्राफ्ट  की  जैसा  कि  माताओं ने

 संकेत  दिया  152.1  लाख  अमरीकी  डालर  है  जिसमें  सहायक  सुविधाएं  तथा  फालतू  पुर्जे  सम्मिलित

 नहीं हैं  |  इण्डियन  एयरलाइंस  को  अफर  किया  गया  समाकृति  वाले  एयरक्राफ्ट  में  यात्री-धारित  292  है

 तथा  उसकी  कुल  आय-भार  क्षमता  केपेबिलिटी  )  लगभग  31  टन  की

 पश्चिमी  जर्मनी  के  गेर-सरकारी  sauna द्वारा  पंजी-विनियोजन

 2834.  श्रीमती  साबित्री  श्याम

 st  नबल  किशोर  wat

 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पिछले  छः  महीनों  के  दौरान  भारत में  पश्चिम  जमनी के  गैर-सरकार  अद्यमकर्ताओ्रों  द्वारा

 किये  जाने  वाले  पूंजी  विनियोजन  में  कमी  हुई
 जितना FATS

 यदि  तो  इस  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है
 ?

 वित्त  मंत्री  यशवन्तराव  तथा  पिछले  छः  महीनो ंके  दौरान  पश्चिमी  जर्मनी

 से  किये  गये  गैर-सरकारी  निवेश  के  आंकड़े  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है  |  लेकिन  सितम i  (|  11.0  बर  1973  को  समाप्त

 हुए छ  महीनों में  afsar  शैतानी  के दे  दक जिद  |  al  a  सरकारी  निवेश  से  संबंधित  4  प्रस्तावों  को  सरकार  द्वारा  मंजरी

 दी  गयी  थी  जबकि  ard  1973  att  ,  1972  को  छमाही  अवधियों  में  ऐसे  एक-ए  क  प्रभाव

 को  मंजरी दी  गयी  थी
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 Written  Answers  November  30,  1973

 बांट  ate  पैमाने  पर  मित्रा  समिति  का  प्रतिवेदन

 28  35.  श्रीमती  सावित्री  श्याम :

 श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा :

 कया  वाणिज्य  मंत्री  az  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सरकार  द्वारा  नियुक्त  बाट  एवं  पैमानों  संबंधी
 मिल्ला  समिति  के  मुख्य  निष्कर्ष  क्या  हैं  तथा  उसके  प्रतिवेदन  पर  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 मत्ता  समिति  के  प्रतिवेदन  से  100  से वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  wo  ato

 अधिक  निष्कर्ष  निकलते  हैं  ।  मुख्य  निष्कर्ष  संलग्न  विवरण  में  दिये गये  हैं

 सदस्यों  की  जानकारी  के  लिये  प्रतिवेदन  की  प्रतियां  संसद्‌  पुस्तकालय  में  रख  दी  गई  हैं  ।

 सुझाव  प्राप्त  करने  के  लिये  प्रतिवेदन  को  राज्य  केन्द्रीय  सरकार  के  उपभोक्ता

 वैज्ञानिक  तथा  शैक्षिक  प्रख्यात  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  एवं  उद्योग

 के  संगठनों  तथा  अन्य  संबंधों  को  परिचित  कर  दिया  गया  है  ।  प्रस्थापित  विधान  पर  विनिश्चय  केन्द्रीय

 सरकार  द्वारा  सुझावों  पर  विचार  कर  लिये  जाने  के  पश्चात्‌  किया  जायेगा
 ।

 विवरण

 सेवा  समिति  के  मुख्य  निष्कर्ष

 केन्द्रीय  विधान  के  संबंध  में  निष्कर्ष :

 (1)  जैसा  कि  तोल  तथा  माप  पर  सामान्य  कांफ्रेंस  तथा  वैधानिक  am  बिद्या  के

 अन्तर्राष्ट्रीय  जिन  दोनों  का  भारत  सदस्य  द्वारा  सिफारिश  की  गयी  इकाइयों  की

 अन्तर्राष्ट्रीय  प्रणाली  अपनाने  के  लिये  व्तेंमान  तोल  तथा  माप  मानक  1956

 को  एक  नये  विधान  में  बदलना

 (2)  ग्रन्तर्राष्ट्रीय  स्वीकृत  रूप  में  तोल  तथा  मात्र  मानकों  को  बनाये  रखने  प्राप्त  करने  की

 व्यवस्था  |

 (3)  केन्द्रीय  में  निर्धारित  मानकों  के  उल्लंघन  के  लिए  दंड  देना  तथा  कानून  को

 लागू  करने  के  संबंध  में  उपबंधों  को  भी  दृढ़  करना
 ।

 (4)  तोल  तथा  माप  में  तथा  माप  के  यंत्रों  तथा  तोल  से  माप  से  अथवा  संख्या

 खुलें  रूप  में  अथवा  पैक  किये  गये  रूपों  में  बेची  गई  डिलिवर  को  गई  अथवा  वितरित  की  गई  वस्तुओं

 में  भ्रन्तर्राज्यीय  व्यापार  तथा  वाणिज्य  को  विनियमित  करना

 (5)  तोलने  तथा  मापने  के  यंत्रों  कि  टैक्सी  पानी  के  बिजली  के

 ब्लड  प्रैशर  यंत्र  के  माडलों  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  प्रयोग  किये  जाने  पर  वे  ठीक  कायें

 उनके  नियमित  उत्पादन  से  qa  स्वीकृति  देना ।

 (6)  तोल  तथा  माप  में  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  केन्द्रीय  संस्थान  को  स्थापना

 (7)  भारत  में  प्रयोग  के  लिए  गणना  की  दशमलव  प्रणाली  को  मान्यता  देना

 ~
 (8)  मापों  तथा  पैक  की  हुई  वस्तुओं  के  निर्यात  तथा  arara  ar  विनियमन ।

 (9)  राष्ट्रीय  भौतिक  प्रयोगशाला  के  मानक  ग्रुप  का  विस्तार  एवं  आधुनिकीकरण  करके  एक

 राष्ट्रीय  माप-विद्या  प्रयोगशाला  की  क्रमबद्ध  रूप  में  स्थापना ।
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 लिखित  उत्तर 9
 1  aia

 मॉडल  राज्य  विधान  के  संबंध  निष्क

 (1)  जैसाकि  झो०श्राई०एम०एल०  द्वारा  सिफारिश  की  गई
 वाणिज्यिक  लेन  औद्योगिक

 उत्पादन  तथा  जन  स्वास्थ्य  व  जन  सुरक्षा  सुनिश्चित  करने  में  प्रयुक्त  होने  वाले  अधिनियम  को  तोल  तथा

 माप  पर  लागू  करना  ।

 (2)  to  mo  एम०  एल०  द्वारा  की  गई  सिफ़ारिशों के  अनुसार  तोल  तथा  माप  यंत्रों  के  विनिर्माण

 मुरम्मत  तथा  बिक्री  को  विनियमित  करना  ।

 (3)  तोल  तथा  माप  यंत्रों  की  जांच  तथा  उनकों  जब्त  करना  शादी ।

 (4)  राज्य  के  भीतर  खले रूपों  में  aaa  पैक  किये  हए  रूपों  में  वस्तुप्नों  की  वितरण  अथवा

 डिलीवरी  को  विनियमित  करना ।

 (5)  राज्य  अधिनियम  के  उपबंधों  के  उल्लंधन  लिए  शर  अधिक  दण्ड  देना ।

 सामान्य  निष्कर्ष

 (1)  यदि  तोल  त्रय  माप  अथवा  तोलने  या  मापने  की  प्रथा में  एक  प्रतिशत  की  भूल  हो  जाती

 है  तो  समाज  के  ग्रपेज्ञाकत  निर्धन  वर्ग  के  साथ  320  करोड़  रु०  वार्षिक  का  धोखा  हो  समुचित  रूप

 से  लागू  न  करने  से  यह  भून  5  प्रतिशत  तक  बढ़े  सकती  है  शरीर  पांच  वर्ष  को  अवधि  में  8,000  करोड़

 रु० की  हानि  हो  सकती  है  कौर  कुछ  व्यापारियों  को  उतना  ही  लाभ हो  सकता

 (  2)  केवल  एक  प्रतिशत  की  भूल  से  सरकारी  राजस्व  में  30  करोड़ रु०  से  धिक  की  वार्षिक

 कमी हो  जाएगी  तथा  5  वर्षों में  150  करोड़  रु०  से  भी  अधिक  की  कमी हो  जाएगी  ।

 (3)  यदि  हिस्सों  लंबाई  चौड़ाई  at  शुद्धता  समुचित  मानक  तोल  झ्रथवा  माप  के

 प्राकार  पर  श्रनुसंशोधित  यंत्रों  तथा  गेजों  से  माप  कर  सुनिश्चित  की  जाय  तो  श्रौद्योगिक  उत्पादों  विशेष

 रूप  से  उन  उद्योगों में  जो  व्यापक  उत्पादन  की  तकनीक  प्रयुक्त  करते  क्वालिटी  तथा  निष्पादन  में  सुधार

 होगा |

 (4)  जन-स्वास्थ्य  तथा  जत  सुरक्षा  को  सुनिश्चित  करते  के  लिए  यह  झ्रावश्यक  है  कि  रोगनिदान

 के  शोर  व  रोशनी  के  नियंत्रण  के  तथा  पृथ्वी  पर  हूवा  व  पानी  के  दूषण  के  विनियमन  के  लिए

 प्रयुक्त  होने  वाले  मापने  के  यंत्र  ata  तथा  माप के  समुचित  मानकों  के  आधार  पर  श्रनूसंशोधित  होने  चाहिएं

 (5)  स्कूलों  में  प्रयुक्त  होने  वालें  तोल  माप  के  साधन  सही  नहीं  होते हैं  ।  शुद्धता  तथा

 कृत  ग्रसित  भ्रमण  विज्ञान  प्रशिक्षण को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  इस  प्रकार  के  तोल  तथा  माप  यंत्रों  को

 मान  नियंत्रित  होना  चाहिए  ।

 सिले-सिलाये  वस्त्रों  कौर  अन्य  हस्तशिल्प  वस्तुश्नों  के  निर्यात-कर्त्तात्रों को  नकद

 प्रोत्साहन राशि  दिया  जाना

 2836.  att  एच  ०  एस  ०  पटेल

 at  0  बी  ०  faa  पाटिल

 कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों
 आन

 क  दोर  त  सिले-सिलाये  वस्त्रों  शर  ora  हस्तशिल्प  ध्  के  निर्यात  के

 लिए  भारतीय  निर्यातकर्ताश्नों  को  दी  गई  नकद  प्रोत्साहन  राशि  का  वर्षो-वार  ब्यौरा  क्या  है  ;
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 क्या  सिले-सिलाये  कपड़ों  a WT  हस्तशिल्प  की  ory  वस्तुप्नों  पर  नकद  प्रोत्साहन  राशि  में

 काफी  कमी  कर  दी  गई  salt  यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बालें  क्या

 क्या  प्रोत्साहन-राशि  में  कमी  कर  देने  से  विश्व  मंडी  में  भारतीय  निर्यातकर्त्ताप्नों  का

 माल  कौर

 इसके  परिणामस्वरूप  हमारी  विदेशी  मुद्रा  की  राय  में  कितनी  कमी  हो  जायेगी ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ए०  सो  ०  :  तथा  सूती  वस्त्रों  के  निर्यात  पर  नकद

 प्रोत्साहन  इंडियन  काटन  मिल  फैडरेशन  द्वारा  दिये  जाते हैं  ।  सहायता  की  दरे  वस्त्रों  की  श्रन्तर्राष्ट्रीय  कीमतों  कौर

 घरेलू  मांग  के  अनुसार  समीर-समय  पर  बदलती  रहती  इस  समय  समद्र पार  बाजारों  में  वस्त्रों  के  लिए

 जो  झ्र धिक  उंची  कीमतें  मिल  रही  हैं  उनको  देखते  हुए  थे  दरें  वस्त्रों  के  संबंध  में  दरों  सहित  )  हाल  ही  में
 टा  दी  गई  ati  चूंकि  फेडरेशन  परिधानों  के  निर्यातों  पर  दिये  जाने  वाले  प्रोत्साहनों  का  अलग  से  रिकार्ड

 नहीं  रखता  सिले-सिलाये  वस्त्रों  के  निर्यात  पर  प्रोत्साहनों  के  वास्तविक  वितरण  के  झाँकते  उपलब्ध

 नहीं  जहां  तक  हस्तशिल्प  की  बस्तियों  का  संबंध  कुछ  मामलों  में  दिसम्बर  72  से  विमान  भाड़ा  उपदान

 दिया  जाता  है भ्र ौर  दरें  कम  नहीं  की  जाती  हैं  ।

 समुद्र  पार  बाजारों  में  वर्तमान  तेजी  को  देखते  हुए  सिले-सिलाये  परिधानों  पर  नक  प्रोत्साहनों

 की  दरों  में  कठौती  से  विश्व  बाजार  में  हमारे  निर्यातकों  की  प्रतियोगिता  करने  की  क्षमता  पर  प्रभाव  पड़ने

 की  संभावना  नहीं

 प्रश्न  उठता  ।

 राज्यों  के  करों  से  प्राप्त  राजस्व  में  कमी

 2837.  श्री  प्रभ दास  पटेल :

 श्री  मोहम्मद  शरीफ  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि  :

 क्या  राज्यों  में  करों  की  वसूली  की  विकास  दर  में  कमी  होने  से  केन्द्रीय  सरकार  विनीत

 a rr क्योंकि  इससे  उनकी  संसाधन  स्थिति  का  प्रभावी  त  al  ना  अ्रवश्यम्भावी  है  ;

 यदि  तो  कर  प्राप्ति  में  कमी  की  मात्ना  का  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या  पौर  इसके  क्या

 कारण  हैं  ;  श्र

 इस  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 वित्त  मंत्री  यशवंतराव  :  राज्य  की  कर  प्राप्तियों में  कोई  कमी  नहीं  हुई

 ग्रोवर  यह  प्रश्न  उपस्थित  नहीं  होत े।

 परिष्कृत  पटसन  व्यापार  में  मुनाफाखोरी  site  चोरबाजारी

 2838.  श्री  प्रभ दास  पटेल :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  भारतीय  पटसन  जिसने  अपरिष्कृत  पटसन  का  व्यापार  area  कर  दिया

 मुनाफा  खोरी  कौर  चोरबाजारी  की  प्रवृत्तियां  समाप्त  कर  कौर

 यदि  तो  उसे  कहां  ५  सफलता  मिली  है  ?
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 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  ए  ०
 सो

 ०  :
 तथा  जिस  हद  तक  भारतीय  सन

 निगम  कच्चे  पटसन  के  विक्रय
 के  लिए  वैकल्पिक  साधन  बनता  वहां  तक  मुनाफाखोरी

 अनादि  की  गुंजाइश  कप  होती  सरकार  कच्चे  पटसन  के  व्यापार  में  भारतीय  पटसन  निगम  के  रोल  को

 धीरे-धीरे  बढ़ाने  की  योजना  बता  रही

 अ्रायकर  से  प्राप्त  राजस्व  A  राज्यों  हिस्सा

 2839.  श्री  मोहम्मद  शरीफ  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  श्रायकर  से  प्राप्त  used  में  से  कुछ  प्रतिशत  राजस्व  राज्यों  को  देने  के  बारे  में  केन्द्रीय

 सरकार  ने  कभी  हाल  में  निर्णय  किया  कौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या

 वित्त  मंत्री  यशवन्तराव
 :  और  संविधान  के  अ्रनुच्छेद  270 के  खंड  (  2)  के

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  ara  ara  से  पर  लगाए  और  संग्रह  किये  जाने  वालें  करों

 का  कुछ  हिस्सा  राज्यों  को  प्रदान  किया  जाना  होता  1969-70  से  1973-74 तक  के  प्रत्येक  वर्ष  में

 राज्यों  को  श्राय  संबंधी  करों  की  शुद्ध  संगृहीत  राशि में  से  दिए  जाने  वाले  प्रति शतांश  का  निर्धारण  1969  में

 किया  गया  था ।  1974-75  से  राज्यों  को  दियें  जाने  वाले  हिस्से के  प्रतिशतांश  का  छटे  वित्त  आयोग

 की  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  किया  इस  श्रापों  को  रिपोर्टे  को  संसद के
 समक्ष  शीघ्र  प्रस्तुत

 किए  जाने  की  आशा

 विश्व  चक्र  से  सहायता

 2840.  Mt  मोहम्मद  शरीक :

 श्री  सो०  जनादनन :

 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  विश्व  बैंक  के  अध्यक्ष  ने  विकास  कार्यक्रम  के  लिये  लगातार  बैंक  सहायता  उपलब्ध

 करने  के  लिये  भारत  सरकार  को  आश्वासन  दिया  कौर

 यदि
 तो

 बातचीत  का  सारांश  क्या  है  ae  इस  बारे  में  कया  प्रगति  हुई

 वित्त  मंत्री  यशवंतराव  :  श्र  विश्व  बेक  के  अध्यक्ष  ने  भारत

 सरकार  के  साथ  भारत  के  विकास  कार्यक्रम  श्र  इस  कार्यक्रम  के  समर्थन  में  विश्व  बैंक  समूह  की  भूमिका  के

 बारे  में  सामान्य  विचार  विमर्श  किया  ar

 पंजाब  नेशनल  श्रीनगर  को  अनन्तनाग  शाखा  में  डकैती

 2841.  श्री  मोहम्मद  शरीफ :

 श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :

 am  faa  मंत्री
 यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  5  1973  को  जम्मू  तथा  कश्मीर  में  पंजाब  नेशनल  बैंक  की  अनन्तनाग  शाखा
 में  कोई  डकैती  हुई

 45

 44  LSS/73—5



 Written  Answers  November  30,  1973

 नला  2.

 क्या  इस  मामले  की  कोई  जांच  कराई  गई  ste

 यदि  at  उसका  क्या  परिणाम  नि  कल काला

 वित्त  मन्त्री  यशवंतराव  :  से  (7)  पंजाब  नेशनल  aa ने  सुचित  किया है
 कि  4  1973  की  रात  को  उसकी  अनन्तनाग  शाखा  में  एक  डाका  पड़ा  शर  मामले  की  सूचना

 पुलिस  को  दे  दी  पुलिस  की  जांच  जारी

 समुद्री  खाद्य-पदार्थ  के  any  संवर्धन  सम्बन्धी  योजना

 2842.  श्री  सी ०  जनादनन  :  कपा  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  समुद्री  खाद्य-पदार्थ  के  समग्र  संवर्धन  के  लिये  एक

 26  करोड़  सप्रे  की  योजना  की  सरकार  से  मंजूरी  दी  है  ;  ale

 व्या यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  ध

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  सी०  समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास

 करण  को  चीन  ने  पांचवीं  योजना  के  दौरान  समुद्री  खाद्य-पदार्थ  के  निर्यातों  के  समग्र  रोवान  के  लिये

 26. 96  करोड़  रु०  के  व्यय  की  एक  स्कीम  प्रस्तुत  की  पांचवीं  योजना  का  दस्तावेज  भ्रत्तिम  रूप  से

 अनुमोदित १  हो  जाने  पर  ही  योजना  के  श्रन्तगंत  मंजूर  राशि  उपलब्ध हो  सकेंगी

 समुद्री  उत्पाद  fasta  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  प्रस्तुत  स्कीम  के  श्रत्तर्गत  ay  बातों  के

 साथ-साथ  माडल  मछली  प्रोसेसिंग  संयंत्र  की  बाजार  तथा  उत्पाद  गवेषणा  बाजर  विरासत  शामिल हैं  ।

 चोर  बाजारियों  द्वारा  ae  के  ऋणों  का  दुरुपयोग

 करेंगे  कि 2843.  श्री  सी  ०  जनादेश  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 ब्या  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  ae  दिलाया  गया  है  कि  बक  से  प्राप्त  होने  वाले

 ऋणों  का  चोर  वाजारिये  ate  जमाखोर  दुरुपयोग  कर  रहे  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  इसे  रोकने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्री  यशवंतराव  :  ae  संवेदनशील  ५ वस्तु  के  faa  दिय

 जाने  वाले  बैंक  ऋणों  पर  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  प्रशासित  कड़े  चयनात्मक  ऋण लागू होते  हैं  ।  इन  नियंत्रणों

 का  मुख्य  लक्ष्य  संवेदनशील  वस्तुझ्नों  की  जमाखोरी  पर  रोकथाम  लगाना  भारतीय रिजर्व  बैंक  16

 1973  को  1973-74  के  कामकाज  के  मौसम  के  लिये  घोषित  ऋण-नीति  के  संदर्भ  में  इन

 नियंत्रणकारी  उपायों  को  ate  afi  कड़ा  कर  दिया

 मुद्रा-स्फीति  से  निपटने  के  लिए  बड़े  व्यापार-गृहों  के  विस्तार  पर  प्रतिबन्ध

 28  44.  श्री  पुरुषोत्तम  काकोडकर :

 श्री  के०

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 लिपटने क्या  मुद्रा-स्फीति  से  |  |  के  दह  |  ८  लिये  बड़े  व्यापार-गृहों  के  विस्तार पर  लगे  वर्तमान

 बन्दों  में  ढील  देने  के  लिये  देश  के  प्रमुख  श्र्ेशास्त्रियों  ने  सरकार  से  भ्र तु रोध  किया
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 लिखित  उत्तर 9  1595  )
 a  «तमात  ज  विनता

 ऊ  शौर क्या  उन्होंने  कुछ  सुझाव  दिये  @  ?

 यदि  तो  वे  क्या  हैं  ?

 वित्त  मंत्री  यशवंतराव  से  डा०  वी०  ई०  कार  वी०  राव  कौर

 अन्य  अर्थ  शास्त्रियों  ने  ak  भारत  का  आधिक  संकटਂ  नामक  wa  हाल  के  प्रकाशन  में

 कहा  है  कि  मुद्रास्फीति  की  चुनौती  का  सामना  करने  के  लिये  कृषि  उत्पादन  में  वृद्धि  के  अलावा  औद्योगिक
 उत्पादन  में  काफी  भ्रघधिक  वृद्धि  करने  की  आवश्यकता  छोटी/मध्यम  कम्पनियों  द्वारा  उत्पादन  में

 वृद्धि  करने  कौर  इस  प्रकार  औद्योगिक  उत्पादन  समूचे  ढांचे  प्रकार

 से  बदलने के  पक्ष  में  हैं  जिससे  अन्ततोगत्वा प्राचीन  शक्ति  के  केन्द्रीयकरण  को  दूर  किया  जा

 सके  ae  एकाधिकारवादी/श्रल्पतन्त्रीय  उत्पादन को  रोका जा  सके  परन्तु  वे  यह  समझते  हैं  कि  इस

 में  कुछ  समय  थोड़ी  प्रविधि  में  उत्पादन  में  वृद्धि  की  आवश्यकता  के  सन्दर्भ  ग्न्य  बातों  के

 ये  सुझाव  दिये  गये  हैं

 (i)  पूरी  तरह  एकाधिकार  के  स्वरूप  वाली  जो  ऐसी  वस्तु भ्र ों  का  उत्पादन  कर  रही

 हों  जिसमें  केवल  एक  उत्पादक  ही  लाभकारी  ढंग  से  काम  कर  सकता  सरकारी  क्षेत्र  में

 होनी  चाहियें  लेकिन  इन्हें  उत्तरदायित्व  सहित  प्रबन्धकीय  स्वायत्ता  दी  जाये  ।

 (ii)  शल्पतन्त्रीय  कम्पनियों  को  तब  तक  उत्पादन  में  वृद्धि  की  अनुमति दी  जानी  चाहिये  जब

 तक  कि  उत्पादन  के  वैकल्पिक  उपाय  उपलब्ध  न  हों  ale  हर  हालत  में  प्राकार

 इप्टतम  सीमा  तक  बढ़ाने  की  अनुमति  दी  जानी  चाहिये  ताकि  उपभोक्ता  कम  लागत  कौर

 at  कम  मूल्य  ५  प्राप्त  सके ं।  साथ-साथ  त्रि शेष क्र

 उपाय  ढूंढे  जाने  चाहियें  जिससे  उन  के  विशाल  लाभों  को  सरकारी  खजाने  में  लाया  जा

 सक े।

 (iti)  अल्प तन् त्तीय  कम्पनियों  को  संयुक्त  क्षेत्र  में  लाने  के  लिये  नीति  सम्बन्धी  निर्णय  किया  जाना

 चाहिये  ताकि  बिन्नी  कौर  खरीदों  के  विशेष  संदर्भ  में  श्र  उपभोक्ता  हित  पर  भ्रपेक्षाकृत

 अधिक  ध्यान  देने  के  लिये  जनता  के  प्रति  उनके  उत्तरदायित्व  में  वृद्धि  की  जा

 (iv)  अल्प तन् तीय  कम्पनियों  को  समूह  के  aa  उन  पिछड़े  क्षेत्रों  में  काम  करने  के

 जहां  उत्पादन  के  शभ्रतुकूल  प्राकृतिक  क्षमता  लाइसेंस  दिये  जायें

 अमरीका  को  कपड़े  के  निर्यात  में  वृद्धि

 2845,
 श्री  पुरुषोत्तम  काकोडकर :

 श्री  रघुनन्दन लाल  भाटिया

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इस  वर्ष  अमरीका  को  भारतीय  कपड़े  का  निर्यात  विद्यमान  वार्षिक  कोटे  से  बढ़
 और

 यदि  तो  कितना  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  ato  :  तथा  30  1973

 को  समाप्त  हुये  कोटा  वर्ष  के  दौरान  हमने  सुती  वस्त्रों  के  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  कोटे को  पूरा
 कर

 लिया  1973  से  शुरू  होने  वाले  कोटा  वर्ष  के  लिये  कोटा  स्तरों  के  बारे  में  भ्र भी  बातचीत
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 क

 चल  रही  हैं  कौर  इस  स्थिति  में  इस  समय  निर्धारित  किये  जाने  वाले  emt  के  सम्बन्ध  में  निर्यात  स्तरों

 का  wat  से  पूर्वानुमान  नहीं  लगाया  जा  सकता

 पुर्व  एशियाई  देशों  से  भारत  का  व्यापार

 2846.  श्री  पुरुषोत्तम  काकोडकर :

 at  फै०  लक प्पा

 क्या  वाणिज्य  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 कि
 :

 क्या  उन्होंने  1973  में  सिगापुर  में  बारह पूर्व  एशियाई  देशों  के  वाणिज्यिक

 निधि  के  साथ  बैठक  में  भाग  लिया

 यदि  तो  क्या  सम्मेलन  में  क्षेत्र  के  बारह  देशों  के  साथ  भारत  के  व्यापार  पर  पुनर्विचार

 किया  गया

 पुनर्विचार  के  क्या  परिणाम  atc

 (7)  क्या  उनके  मंत्रालय  का  विचार  उन  देशों  के  साथ  द्विपक्षीय  व्यापार  करने का

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  सी०  :  तथा  जी  al

 पूर्वावलोकन  के  दौरान  इन  देशों  के  साथ  व्यापार  के  विस्तार  में  art  वाली  सदस्यों  का

 पता  लगाया  गया  कौर  संभव  समाधानों  पर  विचार  किया  गया ।  प्रत्येक  देश  के  सम्बन्ध  में  चालू  वर्ष

 रोक  ग्रा गामी  तीन  वर्षों  के  लिये  निर्यात  लक्ष्य  निर्धारित  किये  wt  इन  लक्ष्यों  के  अन्तरगत  1973-74

 से  1976-77  की  अवधि  में  निर्यातों  में  प्रतिवर्ष  समग्र  रूप  में  16  प्र०  श०  औसत  विधि  दर  प्राप्त  करने

 की  व्यवस्था

 (a  )  कोरिया  गणराज्य  कौर  थाइलैंड के  साथ  द्विपक्षीय  व्यापार  करार

 प्रबन्ध  पहले  ही  विद्यमान  ga  एशिया  के  अरन्य  देशों  के  साथ  इतो  प्रकार के  प्रबन्ध  करने की
 व्यथा  कौर  वांछनीयता  के  बारे  में  निरन्तर  पुनरीक्षण  किया  जाता  तथापि q, ग्  uy Gq  प्रबंधों  का  किया  जाना

 पारस्परिक  हित  पर  निर्भर  करता

 जीवन  बीमा  निगम  at  सामान्य  बीमा  निगम  कमंचारियों  हारा  बोनस  को  मांग

 2847.  श्री  मधु  दण्डवत :

 श्री  एस  ठ  एम
 ८ बनना  2

 वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 बोनस  की  मांग क्या  जीवन  बीमा  निगम  और  सामान्य  बीमा  कर्मी  परियों  ने  20%

 की  है  ;

 यदि  तो  इस  बारे  में  प्रबन्धकों  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;  कौर

 प्रबन्धकों  का
 कर्मचारियों

 को  कितना  बोनस  देने  का  विचार  है  कौर  इसका  क्या  आधार  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुशीला  :  att  वास्तव  में  जीवन  बीमा

 निगम  के  कर्मचारियों  ने  25  प्रतिशत  बोनस  की  मांग  की
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 (a)  झर  इतने  ज्यादा  बोनस  के के  लिये  जीवन  बीमा  निगम के  कर्मचारियों  की  मांग  पर

 बातचीत  चल  रहो  पिछने  वर्ष दी  गई  कर्मचारियों  की  सामान्य  परि लब्धियों  का  स्तर

 शर  सरकारी  क्षेत्र  में  तत् तुल्य  नियोजकों  द्वारा  दी  गई  बोनस  की  राशि  को  ध्यान  में  रखते  ह्य  सकल

 वेतन  का  15  प्रतिशत  बोनस  के  रूप  में  वर्ष  1972 के  लिये  (1973 में  देने  का  जो  निर्णय  विविध

 बीमा  निगम  ने  किया  है  कि  वह  उसकी  दृष्टि  में  उचित  कौर  न्यायसंगत

 अकबर  होटल  के  कम  चोरियों  को  अन्तरिम  सहायता  को  अदायगी  करना

 2848  al  ग्राम  एन ०  बमन  क्या  पर्यटन  ait  नागर  विमानन  मत्  यह  बतान  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  wax  होटल  के  कर्मचारियों  को  भ्र भी  अन्तरिम  सहायता  की  अदायगी  नहीं  की  गई

 स्
 a  ai  यदि  शक  तो  इसके  कारण

 £- ्  ं  तौर

 wear  होटल  के  कर्मचारियों  को  अन्तरिम  सहायता  शीघ्र  अदायगी  के  लियें  सरकार

 का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 संचार  तथा  पर्यटन  ate  नागर  विमानन  मंत्री  शौर  अकबर

 होटल  के  कर्मचारियों  को  समेकित  बेलन  मिलता है  जिसमें  सभी  भत्ते  सम्मिलित हैं  |

 चोरियों  ने  निर्वाह-खर्चे में  बढ़ोतरी  होन ेके  कारण  वेतन  में  वृद्धि  करने  की  प्रार्थना की  मामला  fear

 पीन

 Loss  suffered  by  Akbar  Hotel  due  to  strike  by  workers  in  October,  1973

 2849.  Shri  R.  ्  Barman  :  Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  be  pleased

 to  siate  the  lo  suffered  by  Akbar  Hotel,  New  Delhi  as  a  result  of  strike  by  workers  in

 October,  1973  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Tourism  ais  Civ cal  Avaition  (Dr.  (Smt.,  Saro-

 jini  Mahishi):  There  was  no  strike  in  Akbar  Hotel  in  October.  1973,  but  there  was  a

 partial  stoppage  of  work.  The  loss  suffered  dueto  this  stoppage  of  work  is  estimated

 at  rupees  fifty  thousand

 भारत  के  aa  से  प्रभावित  होने  वाले  sat  का  विश्व  ge  के  दल  का  दौरा

 2850.  श्री  यमना  प्रसाद  मंडल  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  विश्व  बैंक  के  मिशन  ने  हमारे  देश  के  से  प्रभावित  होने  वाले  क्षेत्रों  का  हाल  में

 कौर दौरा  किया  @  >:

 यदि  तो  मिशन  के  प्रतिवेदन  aaa  उ  नके  SIX  हम्  TEN  अधिकारियों के  साथ  की  गई

 बातचीत की  मुख्य  बातें  क्या
 >  र

 वित्त  मंत्री  यशवन्तराव  :  हां

 हमारे  प्राधिकारियों  के  साथ  बातचीत  करते  समय  मिशन  के  सदस्यों  मे  मोटे  तौर  पर  कोरम

 mi  समधन  करनें  में  दिलचस्पी  दिखाई

 +)
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 ee  गलाएयल्‍एएल्‍एल्‍एल्‍एत्ल्‍त्यलच

 मारुति  के  शेयर  होल्डरों  को  दो  गई  आयात  हक दारियां

 2851.  श्री मधु  लिमये  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  27  1973  के  शभ्रतारांकित  प्रश्न  संख्या

 899  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  मारुति  लिमिटेड  के  प्रमुख  शेयर  होल्डरों  wh  उसके  निदेशकों  को  दी  गई

 erat  के  बारे  में  सूचना  को  एकत्रित  कर  लिया  गया  है
 ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  हैं  ;  कौर

 नगर  सुचना  एकत्रित  नहीं  की  गई  तो  इस  ग्र साधारण  बिलम्ब  के  क्या  कारण

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  To  सी  ०  :  से  जानकारी  अभी  भी

 एकत्रित  की  जा  रही

 सामान्य  बीमा  कम्पनियों  के  उच्च  अधिकारियों  को  मिलने  वाले  वेतन  कौर  बेतनेतर

 लाभों  के  ऊपर  बीमा  नियंत्रक  का  नियंत्रण

 28  52.  श्री  मधु  लिमये  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बीमा  नियंत्रक  ने  सामान्य  बीमा  कम्पनियों  के  उच्च  अधिकारियों  को  मिलने  वाले  वेतन

 श्र  बेत नेतर  लाभों  के  ऊपर  कोई  नियंत्रण  किया  है  भ्रमणा  वह  ऐसा  कोई  नियंत्रण  करता  है  ;

 राष्ट्रीयकरण  से  दो  वर्ष  पहले  कौर  उसके  वाद  के  दो  वर्षों  में  2000  हूं  प्रति  माह  पाने

 वाले  संवर्गों  के  वेतन  wie  इस  प्रकार  के  वेत नेतर  लाभों  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  wie

 कया  maa  व्यय  में  कम  से  कम  कुछ  समानता  प्राप्त  करने  के  लिये  सरकार  वेतन  और

 वेतनेतर  लाभों  में  काफी  कमी  करेगी  ?

 1  1969 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुशीला  :  बीमा  नियंत्रक  ने

 से  13  1971  तक  की  wale  के  दौरान  प्रत्येक  बीमा  कम्पनी  के  प्रबन्ध  निदेशक  अथवा  पूर्णकालिक

 प्रबन्धक  प्रिया  मुख्य  कार्यकारी  afar  चाहे  उसे  किसी  भी  काम  से  पुकारा  जाता

 नियुक्ति  की  समाप्ति  तथा  पारिश्रमिक  जिस  में  उनके  वेतनेतर  लाभ  भी  शामिल

 नियंत्रण रखा

 बीमा  नियंत्रक  को  प्रदत्त  उपर्युक्त  प्रबन्ध  निदेशकों  waar  पूर्णकालिक

 प्रबन्धकों  ग्रौर/श्रथवा  मुख्य  कार्यकारी  झ्र धि कारियों  के  ही  वेत नेतर  लाभों  कौर  वेतनों  तथा  wea  बातों पर

 नियंत्रण  रखने  तक  सीमित  वे  wa  उच्च  अधिकारियों  को  देय  शारीरिक  लाभों  पर  लागू  नहीं  होती

 चाहे  वे  2000/-  रु०  प्रति  मास  से  अधिक  पाते  कुछ  मामलों  में  तो  मुख्य  कार्यकारी  शभ्रधिकारी

 का  मूल  वेतन  2000/-  हूं  प्रति  मास  से  भी  कम  बीमा  कम्पनियों  की  बड़ी  संख्या  में  से  प्रत्येक

 की  प्रगति  भिन्न  सेवा  शर्तें  थीं  कौर  बहुत  से  मामलों  में  कोई  वेतन  संवर्ग  ही  नहीं  थे  ।

 प्रबन्ध  निदेशकों  प्रबन्धकों  ग्रीवा  मुख्य  कार्यकारी  अधिकारियों  को  अदा  करने

 के  लिये  प्रस्तावित  बेतनेतर  लाभ  भिन्न-भिन्न  कंपनियों में  ग्रलग-म्रलग  प्रकार  के  थे  we  प्रत्येक  मामले

 में  उनके  गुण-दोष  के  श्राधार  पर  बीमा  नियंत्रक  द्वारा  विचार  किया  जाता  wa  तक  जो  विभिन्न  प्रकार
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 के  बेत नेतर  लाभ  जानकारी  में  ard  हैं  ate  जिन्हें  बीमा  नियंत्रक  द्वारा  स्वीकृत  किया  गया  वे  fae

 लिखित  स्थूल  शीर्षों
 के

 श्रन्तर्गंत  ma  हैं

 1  अजित  छुट्टी  तथा  बीमारी की  eh

 भविष्य  निधि ।

 पेंशन  सम्बन्धी  लाभ  ।

 उपदान  |

 वैयक्तिक  दुर्घटना  बीमा/जीवन  बीमा  व्यवस्था  |

 मकान  किराया  सुविधा ।

 कमेंचारी  तथा  उसके  परिवार  के  लिये  चिकित्सा  लाभ

 वाहन  सुविधा/मोटर  कार  भत्ता

 9.  कम्पनी  की  कौर  से  मोटर  कार  चालक  की  व्यवस्था ।

 10.  निवास  पर  टेलीफोन  की  सुविधा

 11.  वार्षिक  छुट्टी  भत्ता/गृह॒  सुविधा

 12.  सत्कार  ।

 13.  ईधन  भत्ता

 14.  घरेलू नौकर  सुविधा

 15.  क्लब  की  सदस्यता  |

 1  6.  निवास  पर  वातानुकूलन  सुविधा |

 17.  शिक्षा  सम्बंधी  सुविधा  ।

 टिप्पणी  :  ऊपर  दिये  गये  वेतनेतर  लाभों में  मंहगाई  भत्ते  तथा  बोनस  को  शामिल  नहीं  किया  गया

 सरकार  ने  विविध  बीमा  कम्पनियों  के  कर्मचारियों  के  लिये  एक  रूप  वेतनमानों  तथा  सेवा

 शर्तों  को  तैयार  करने  के  लिये  एक  समिति  की  पहले  से  ही  स्थापना  कर  दी

 समिति  की  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखते  वेतन  क  स्तरों  तथा  कर्मचारियों  के  विभिन्न  वर्गों  को  देय

 बेत नेतर  लाभों  के  प्रशन  पर  विचार  किया

 विविध  बीमा  कम्पनियों  के  मामले  प्राय  तथा  व्यय  के  बीच  समानता  का  प्रश्न  नहीं

 क्योंकि  बीमा  1938  की  धारा  40  सी  की  शर्तों  के
 जिन्हें  ग्र धि ग्रहण की  गई

 नियों  पर  लागू  किया  गया  जो  भारत  के  विविध  बीमा  निगम  पर  लागू  नहीं  को

 प्रीमियम  की  शराब  के  एक  प्रश  के  रूप  में  लिया  जाना

 आयकर  के  लिए  सुनो  कपड़ा  मिलों  का  कर-निर्धारण

 2853.  श्री  wa  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  तमिलनाडु में  सूती  कपड़ा  मिलों  को  न्यायालयों  द्वारा  स्थगन  आदेश देने  के  बाद

 तमिलनाडु  के  अलावा अन्य  राज्यों  की  मिलों  द्वारा  अतिरिक्त धन  वसूल  के  बारे में  किसी  सरकारी

 विभाग  अथवा  गैर-सरकारी  व्यक्ति  से  उनके  मंत्रालय  को  कोई  शिकायत  प्राप्त  हुई
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 क्या  आयकर  विभाग  ने  सुती  धागा  न  men  के  श्त्तगंत  निर्धारित  मूल्य

 तमिलनाडु  की  मिलों  द्वारा  मुक्त  माल  रूप  से  की  गई  बिक्री  क  बीच  अन्तर  का  हिसाब  लगाया  है  ;

 क्या  तमिलनाड़ु  की  मिलों  द्वारा  वसूल  की  गई  कीमतों  ate  भ्रपने  ग्राहकों  से  इन  मिलों

 द्वारा  वसूल  झ्र धिक  धन  को  अतिरिक्त  धन  मानने  के  ata  पर
 eq

 मिलों
 कर

 निर्धारण  करने  के  लिये  are  विभाग  को  शभ्रादेश  दिया  गया  है  अथवा  ऐसा  aren  दिया

 यदि  तो  ऐसा  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रों  यशवन्तराव  :

 से  (7)  इस  मामले  को  हाल  ही  में  सरकार  के  ध्यान  में  लाया  इसकी  जांच की
 जा  रही  2  WNT  mane  अधिनियम  में  जैसी  अपेक्षा  होगी  उसके  श्रतुसार  कार्यवाही  की  जायेगी ।

 चोड़फाड़  की  पहियों  के  लिए  विशेष  किस्म

 का  धागा

 2854.  श्री  सध  लिमये  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  चीरफाड़  की  पट्टियों  का  उत्पादन  करने  वाली  फर्मों  विशेष

 +
 किस्म  के  धागे  की  जरूरत  होती  ठ  ;

 क्या  सर्जिकल  पट्टियों  के  लिये  प्रयोग  मंडराते  वाले  धागों  की  इस  साल  कमी  रही

 कौर

 इन  फर्मों  की  मांगों  को  पुरा  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई

 वाणिज्य  मंत्रालय
 में

 उपमंत्री  goat  नहीं
 ।

 सभी  किस्मों के  सुत  की  सामान्य कमी  थी

 80  एस  काउंटों  तक  के  सुत  पर  से  वितरण  नियंत्रण  हटा  दिये  जाने  से  शल्यचिकित्सा

 सम्बन्धी  पक्षियों  के  विनिर्माता  अपनी  आवश्यकतायें  भ्र धि सुचित  कीमतों  पर  खुले  बाजार से  पूरा  कर  सकते

 हैं  ।

 विदेशी  फर्मों  द्वारा  धन  का  बाहर  भेजा  जाना

 2855. श्री  ज्योतिर्मय  क्या  वित्त  मंत्री  विदेशी  फर्मों  द्वारा धन  के  बाहर  भेजे  जाने  के  बारे

 में  24  1973  के  अतारांकित  प्रशन  संख्या  4249  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  तानें  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्यों  विदेशी  उनकी  arent  तथा  सहायक  फर्मों  की  जो  सूची  उन्होंने  दी  वह

 पूरी
 >
 @  )

 x
 (a)  यदि  तो  उसमें  किन  कम्पनियों  को  शामिल  नहीं  किया  गया  @;

 विवरण  एक  तथा दो  में  दी  गई  कम्पनियों  में  से  प्रत्येक  को  1969-70  से  1971-72  तक

 वर्षवार  प्रदत्त  कुल  लेन  देन  श्र  कुल  लाभ  कितना  शौर

 क्या  सरकार  इस  बात  से  सहमत  है  कि  इन  के  द्वारा  बाहर  भेजे  जाने  धन  उनके

 पूंजी  निवेश  की  तुलना  में  aga  अधिक
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 30  1973  लिखित  उत्तर
 ह  -  गल

 वित्त  मंत्री  यशवन्तराव
 :  शौर  24

 अ्रगस्त
 1973  के  श्रतांराकित

 प्रश्न  संख्या  4249  के  उत्तर  के  साथ  लगाने  गये  विवरण  1  ऑर  Il,  उन  विदेशी  कम्पनियों के  सभी

 शाखाओं  तथा  उनकी  सहायक  कम्पनियों  के  नामों  की  दृष्टि  से  पुरे  थे  जिन्होंने  1969-70  रोक  1971-72

 के  बीच  की  अवधि  में  या  तो  लाभों  ।  तकनीकी  जानकारी  अधिकतर  शुल्क  तथा  मुख्यालय

 व्यय  की  रकमें  बाहर  भेजी  थी  या  उन्हें  ऐसी  रकमें  बाहर  भेजने  की  अनुमति  दी  गई  किन्तु  उपर्युक्त

 विवरण  1  के  क्रमांक  111  में  सकंण्टाइल  बैंक  लिमिटेड द्वारा  प्रेरित  रकमों के  बारे  में  जो  सुचना दी

 गई  है  उसके  स्थान  पर  संलग्न  अत बन्ध  पढ़ा  जाना  चाहिये  ।  प्रन्यालय में  रखा  गया  देखिये  संख्या

 एल ०  clo ०  5867/73]

 ate  :  सूचना  इक ट्री  की  जा  रही  है  भ्र ौर  जितनी  उपलब्ध  होगी  उतनी  सभा  पटल

 पर  रख  दी  जायेंगी  |

 चाय  बोर्ड  के  emer  के  रूप  में  एक  गैर-सरकारी  व्यक्ति  को  क

 2856.  श्री  ज्योतिमंय  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  चाय  बोर्ड  के  अध्यक्ष  के  रूप  में  एक  गर-सरकारी  व्यक्ति  की  नियुक्ति  के  बारे  में

 पश्चिम  बंगाल  के  मुख्य-मंत्री  ने  wit  हाल  में  कुछ  सुझाव  दिये  है ं;

 क्या  मुख्य  मंत्री  ने  यह  प्रस्ताव  किया  है  कि  किसी  व्यक्ति  विशेष  को  ही  इस  पद  के  लिये

 चुना

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  ब्यौरा  क्या  ag Q

 उनका  ध्यान  कलकत्ता  से  प्रकाशित  एक  बंगाली  साप्ताहिक के  26

 1973  के  अंकों में  पीठ  एक  समाचार  की  ७ शरार  दिलाया गया

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ए०  सी
 ०  :  तथा  :  इस  मंत्रालय  को  ऐसी

 कोई  विशिष्ट  प्रस्थापना  नहीं  की  गई  @  |

 प्रश्न  नहीं  उठता

 जी

 सरकार  चाय  As  के  wera  के  पद  पर  नियुक्त  करने  के  लिये  उपयुक्त  व्यक्ति का  चयन

 करने  के  प्रश्न  पर  पहले  ही  विचार  कर  रही
 a)
 Ql

 कपड़े  के  मूल्य-नियंत्रण  की  स्वैच्छिक  योजना

 2857.  श्री  ज्योतिर्मय  aq:  क्या  वाणिज्य  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 लि म न्  योजना  की क्या  यह  म्रारोप  है  कि  स्वैच्छिक  मूल्य-नियन्त्ररण

 मान  नीति  से  उचित  मूल्य  पर  उपभोक्ताओं  को  कपड़ा  सप्लाई  करने के  मूल  प्रयोजन  की  प्रति  नहीं

 क्या  यह  ०५  भी  लगाया  गया  है  कि  मूल्य  छापने  की  व्यवस्था  का  मिलों  ने  ऊंची  कीमतें

 वसूल  करके  लाभ  उठाया  >  शौर

 यदि  तो  इस  art  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया
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 वाणिज्य  dar  में  उप-मंत्री  co  ato  :  तथा  :  उल्लिखित  विषय  के

 सम्बन्ध  में  कुछ  लगाये

 स्कीम  का  क्रियान्वयन  समीक्षाधीन  है  भर  एक  संशोधित  स्कीम  तैयार  की  जा  रही

 ०  टी  ०
 सो

 ०  स्टोर्स  व्हाइट  पैसे  स्टाइल  ग्राफ  न्यूज प्रिन्ट ”  शीर्षक  से  प्रकाशित

 समाचार

 2858.  श्री  ज्योतिमंय  क्या  वाणिज्य  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे
 द

 क्या  सरकार  का  ध्यान  20  1973 के  टाइम्स  में  ०  टी०  ao

 इलिप्स  व्हाइल  पेपर्स  क... स्टॉण्ड ग्राफ श्राफ  न्यूज प्रिट  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  दिलाया गया  कौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 वाणिज्य  मंत्रालय में  उप-मंत्री  ए०  सी०  :  जी

 we  से  विभिन्न  खेपों  में  माल  कम  होने  के  कारण  राज्य  व्यापार  निगम  ने  जो  दावे  किए

 उनके  फलस्वरूप  145  टन  अखबारी  कागज  जमा  हो  गया  था  ।  राज्य  व्यापार  निगम ने  अपने  दावों  पर

 अरपना  म्रधिकार  न  छोड़ते  हुये  wa  स्टाक ले  लिये  क्लियरिंग  एजेंट  को  जो  देना  वाकी  है  उसका  सम्बन्ध

 इस  जमा  हुये  स्टाक से  नहीं
 स्केंडिनेविया

 से  श्रखबारी  कागज  के  क्रय  के  सम्बन्ध  में  स्थिति  यह  है  कि  राज्य  व्यापार  निगम  ने
 स्थिति  के  ape  यथासंभव  अधिकतम  मात्रा  में  माल  खरीदा

 मुद्रा का  परिचालन

 2859.  श्री  ato  वो ०  नायक  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 इस  देश  में  कुल  कितनी  राशि  की  मुद्रा  परिचालन  में  wk

 एक  रुपये  से  दस  हजार  रुपये  तक  के  विभिन्न  करेंसी  नोटों  की  राशि  क्या

 वित्त  मंत्री  यशवंतराव  31  अक्तूबर  1973  की  स्थिति  के  अनुसार

 कुल  6034.1  करोड़  उपाय  की  राशि  की  मुद्रा  चलन  में  थी

 चलन  में  श्री  रहे  करेंसी  नोटों  में  विभिन्न  मूल्यों  दे  नोटों  > a  waite  31  1973

 तक  के  उपलब्ध  हैं  जो  इस  प्रकार

 eat  मूल्य

 1  रुपये के  नोट  274, 68,  85,000.  00
 परै

 09,311.  66,058.  00
 पै

 377,71,26,0410.00
 ”

 10  1826  34,79,160.00
 ी

 20  225,54,13,060  00

 100
 1.0

 .  00 3012,13,16,000

 1000
 11.0

 44,52,99,000  00

 5000
 प

 30,84,  15,000  .  00
 1.0

 10000  28,37,90,000  00
 es  a

 जोड़  5889,48,89,318.  00
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 9  1895  लिखित  उत्तर
 थन  नथ

 लाभप्रद  हवाई  मार्ग  ate  हवाई

 2860.  श्री  बी  ०  बी  ०  नायक  क्या  पर्यटन  ale  नागर  विमानन  मंत्री  यट  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 देश  में  लाभप्रद  हवाई  के  नाम  क्या  ह
 y

 देश  में  लाभप्रद  हवाई  ant  कौन  कौन  से  कौर

 अ्रलाभकारी  हवाई  अड्डों  atc  हवाई  मार्गों  का  संचालन  करने  में  किस  मानदण्ड  को  अ्रपनाया

 जाता

 संचार  तथा  c  site  नागर  विमानन  मंत्रो  :  से  भारत  में

 कोई  भी  जब  उनकी  भ्रपेक्षित  स्तर  तक  लाने  के  लिये  किये  गये  पू  जी-निवेश से  तुलना

 की  जाती  है  लाभकारी  नहीं  उनका  परिचालन  देश  में  नागर  विमानन  की  आधारभूत  सुविधाओं  की

 व्यवस्था  करने  के  लिये  किया  जाता  है  तथा  उनका  परिचालन  सर्वथा  वाणिज्यिक  विचार से  नहीं  किया

 जाता  |  इंडियन  एयरलाइन्स  द्वारा  1971-72  में  परिचालित  102  मार्गों  में  से  21  लाभप्रद  थे  ।

 यद्यपि  इंडियन  एयरलाइन्स  से  वाणिज्यिक  सिद्धान्तों  पर  कार्य  करने  की  are  की  जाती  उन्हें एक

 जनोपयोगी  सेवा  होने  के  कुछ  ऐसी  विमान  सेवायें  भी  जो  कि  लाभकारी  देश  के  विशालतर

 हित  में  परिचालित करनी  पड़ती  है ं।

 राज्य  व्यापार  निगम  के  प्रबन्ध  के  साथ  उपभोक्ताओं  को  सम्बद्ध  करने  का  प्रस्ताव

 2861.  श्री  बी० बी  ०  बया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  राज्य  व्यापार  निगम  में  आयात  के  केन्द्रीयकरण  के  कारण  ग्राहकों को  उसकी  उपयोगिता

 mit  उसकी  सेवा  पर  प्रभाव  पड़ी  अर

 क्या  राज्य  व्यापार  निगम  के  प्रबन्ध  के  साथ  उपभोक्ताओं  को  सहयोजित  करने  का  कोई

 प्रस्ताव है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  न  सो
 ०  :  जी  नहीं  ।  राज्य  व्यापार  निगम  के  माध्यम

 से  ०  का  मार्गी करण  होने  के  फलस्वरूप  विभिन्न  प्रकार  के  कच्चे  माल  विपुल  मात्ना  में  अन्तर्राष्ट्रीय

 योगी  कीमतों  पर  खरीदे  जा  रहे  हैं  तथा  वास्तविक  प्रयोक्ताझों  को  उचित  कीमतों  पर  उनका  न्यायोचित

 वितरण  किया  जा  रहा

 राज्य  व्यापार  निगम  निगम  द्वारा  आयातित  विभिन्न  प्रकार  के  कच्चे  माल  के  सम्बन्ध

 में  सलाहकार  समितियां  स्थापित  की  जिनमें  उपभोक्‍्ताथ्रों  के  प्रतिनिधि  भी  शामिल  हैं

 इण्डियन  एयरलाइन्स  द्वारा  नये  करों  पर  विमान  सेवायें  श्रारम्भ  करना

 2862.  शंकर राव  सावंत :  क्या  पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 इंण्डियन  एयरलाइन्स  किन  परिस्थितियों तथा  शर्तों  पर  नयें  रूटों पर  विमान  सेवाएं  आरम्भ

 करता  है  ;
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 eee

 चालू  वर्ष  में  कौन  कौन  से  नये  रूटों  पर  विमान  सेवाएं  आरम्भ  की  गई  हैं  aaa  चाल

 वित्तीय  ay  की  समाप्ति  से  पूर्व  आरम्भ  की  जायेंगी  ;

 क्या  गैर-सरकारी  झ्रापरेटरों  को  केवल  छोटे  रूटों  पर  कौर  वह  भी  थोड़ी  शारवती के  लिए

 विमान  चलाने  अ्रनुसति  दी  जाती  ?  ६८ ह

 इस  समय
 देश

 में  विमान  चलाने  वाले  गैर-सरकारी  आपरेटरों  के  नाम  क्या  हैं  ौर  वे  कित
 ह  पर  श्राप रेट  करते हैं  तथा  प्रत्येक  मामले  में  उनको  कितनी  ग्रन्थि  तक  atte  करने  की  अ्रनमति

 =?

 संचार  तथा  पर्यटन  नागर  विमानन  मंत्री  (xt  इंडियन  एयरलाइंस

 नयी  सेवायों  के  परिचालन  पर  निर्णय  करते  सम  निम्नलिखित  बातों  को  ध्यान  में  रखती  @
 >

 (1)  पाठक  रच  |

 (11)  जिन  स्थानों  पर  विमान  सेवा  से  जोड़ने  के  लिये  विचार  करना  होता  है  उनका  परस्पर

 सनम  |

 (iii)  परिवहन  के  वैकल्पिक  तरीके
 ।

 (iv)  क्षत्र  का  ग्रांथिक वकार  |

 (४)  यातायात  संभावनाओं  पर  धारित  स्व पर्याप्तता  |

 सप्ताह में  तीन  बार  की  एक  कलकत्ता  सेवा  पहली  मई  से

 चालू  की  गयी  थी  परन्तु  धारिता  की  कमी  के  कारण  उसे  वापस  ले
 ए  पड़ा

 ate
 निजी  परिचालकों  जो  वायुयान  नियम  1937  की  अनुसूची xi  में  दी  गयी

 शर्तों  को  पूरा  करते  ऐसे  स्थानों  के  बीच  जहां  कारपोरेशन  द्वारा  सेवाए  नहीं  चलाई  जातीं  ि  बप

 से  अ्रनधिक  अवधि  के  लिए  नियमित  शिखाधार  पर  अनुसूचित  विमान  सेवाएं  परिचालित  करने  की  शभ्रनुमति

 दी  सकती  है  ।  परन्तु  फिलहाल  कोई  निजी  परिचालक  भ्रनुसुचित  fora  सेवाएं  परिचालित  नहीं

 कर  रहा

 परन्तु  नागर  विमानन  महानिदेशालय  से  झननुपुचित  परमिट-धारी  निजी  परिचालक  दिन-प्रति-दिन

 के  आधार  पर  अनन  उड़ानों  तथा  माल  का  परिचालन  कर  सकते  हैं  ।  ऐसी  उड़ाने

 फिलहाल  बम्बई  aa  में  सफरी  एयर  कलकत्ता  क्षेत्र  में  जा मेयर  Fo  gra  तथा  दक्षिणी  क्षत्र

 में  दि  हिन्दू द्वारा  परिचालित की  जा  रहीं  हैं

 सरकार  भारतीय  चाय  केन्द्र  के  प्रबन्ध  का  अधिग्रहण

 2863.  .  श्री  राम  भगत  पासवान  क्या  पर्यटन कौर  नागर  मंत्रो यह हू  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  ने  भारतीय  चाथ  केन्द्र  के  प्रबंध  का  अधिग्रहण  करने

 के  लिए  सरकार  को  सुझाव  दिया  है  ;  at

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  का  क्या  हनीफा  है
 ?
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 ह  कौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  मे  राज्य  मंत्री  सरोजिनी  :

 शर  चाय  बोर्ड  ने  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  से  डबलिन  स्थित  चाय  न्र  के  प्रबंध  को  अपने

 aaa  में  लेने  अनुरोध  किया  ati  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  करने
 को

 सहमत  हो  गया  बचतें  कि  लदन  स्थित  ara  केन्द्र  का  प्रबंध  भी  उन्हें  हस्तांतरित  कर  दिया  जाए  ।  परन्तु

 सरकार  ने  निर्णय  किया  कि  डबलिन  तथा  लन्दन  स्थित  दोनों  ही  चय  केन्द्रों  का  परिचालन
 फिलहाल  चाय

 बो  द्वारा  किया  जाता  रह े।

 Number  of  Foreign  Tourists  who  visited  India  during  1973

 2864,  Shri.  G  P.  Yadav:

 Shri  Fatehsinghrao  Gaekwad  :

 Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  a  smaller  number  of  Tourists  visited  India  during  this  year  as  compared
 to  the  previous  two  years;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  and  the  efforts  being  made  by  Government  to  improve
 the  situation  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Dr.  (Smt.)  Saro-
 tha jini  Mahishi)  (a)  No,  Sir.  On  Lie  contrary  there  has  been  a  substantial  increase  in  tourist

 arrivals  during  January-September  1973  as  compared  to  the  corresponding  period  of  pre-
 vious  two  years,  as  shown  below  :

 Tourist  Arrivals  During

 January-September

 Total  Percentage

 increase arrivals

 1971  223,838

 1972  e  231,782  3.5

 1973  ७  ७  285,471  23.2

 (9)  Does  not  arise.

 Announcement  of  DA  to  Government  Employees as  a  result  of  Rise  in  price  Index

 2865.  Shri  G.  P.  Yadav:

 Shri  Ishwar  Choudhri  :

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  price  index  increased  by  4  points  in  November,  1973  alone;

 (b)  if  so,  whether  Government  have  not  so  far  announced  increased  Dearness  All-
 owance  for  their  employees  in  spite  of  the  increase  in  price  index  and  ;

 (c)  if  so,  the  reasons  therefor  ?
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 The  Minister  of  Finance  (Shri  Yeshwantrao  Chavan)  (a)  to  (c)  on  the  basis  of  the  12-
 monthly  average  of  the  All  India  Price  Index  for  Industrial  workers  (Base  :1960-100)  having
 touched  224  at  the  end  of  September  1973;  it  has  been  decided  to  allow  a  further  instalment
 of  dearness  a  allowance  to  Central  Government  employees  with  effect  from  1st  October,
 1973.  The  Index  figures  for  November  1973  are  not  yet  ready  and  are  expected  to  become
 available  in  January  1974,

 Export  of  Mica  to  Foreign  Countries  by  M.M.T.C.

 2866.  Shri  Shankar  Dayal  Singh  :  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleascd  to  state:

 (a)  the  quantity  of  mica  exported  to  foreign  countries  by  M.M.T.C.  during  the  last
 three  months  ;

 (b)  whether  private  dealers  are  also  allcwed  to  expcrt  mica;  and  if  So,  in  what  man-
 ner;  and

 (c)  whether  M.M.T.C.  has  formt’ated  any  new  schemes  recently  to  encourage  mica
 trade;  and  if  so,  the  broad  outlines  thereof?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (  Shri  A.C.  Ge oat  i  i  A.C.  George)  :(a)  The  quanti-
 ty  of  mica  exported  by  the  M.M.T.C.  to  fo  क ats  n  countries  during  the  last  three  mcnths
 was  as  follows

 Metric  tonnes

 1415.71 August  1973
 September  1973  940.41
 October  1973  1054.44

 (b)  No,  Sir.

 (c)  The  MM.T.C.  has  taken  several  steps  for  promoting  exports  of  mica  which  inclu-
 des  assistance  to  small  processors  in  supply  of  equipment,  provision  of  consultar.cy  and
 inspection  services  ,  research  into  properties  of  mica  etc.

 1973  के  दौरान  श्रीलंका  के  निर्यात  कमी

 2867.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  क्या  वाणिज्य  यह  बताने  वी  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सितम्बर  1973  के  दौरान  इस  से  पूर्व  वर्ष की  इसी  भ्र वधि  की  तुलना  में  श्री

 लंका  को  किये  गये  निर्यात  में  भारी  कमी  as  है  ;  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ए०  सी०  ।  1973  के  लिए

 श्रीलंका  को  हमारे  निर्यात के  आंकडे  अभी  उपलब्ध  नही  हैं  ।  अप्रैल-सितम्बर  1972  के  लिए  श्रीलंका  को  हमारे

 नियति  1270  लाख  tc  1572-7<  के  लिए  wigs  बे  दल  1973  तक  उपलब्ध  जिनके

 अनुसार  ..  मई  1973  के  लिए  हमारे  निर्वात  1972  की  भ्रप्रेल,मई की  उतनी  ही  अवधि में  किए  गए  147

 लाख  रु०  के  निर्यात at  तुलना में  केवल  54  लाख  to  मूल्य  के  थे  ।

 श्रीलंका  को  हमारे  निर्यातों  में  कमी  उनकी  कठिन  विदेशी  मुद्रा  स्थिति  के  कारण  हुई

 वर्ष  1972-73  की  तुलना  में  1973-74  में  पर्यटकों  की  प्रतिशतता  में  वृद्ध

 2868.  श्री  सुखदेव  प्रसाद

 श्री  फतेह  सिह  राव  गायकवाड ़:

 क्या  पर्यटन  wie  लागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1972-73  की  तुलना  में  1973-74  में  weal  की  संख्या  में  कितने  प्रतिशत  वृद्धि

 होने  की  सम्भावना श्र
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 इस  के  परिमाण स्वरूप  विदेशी  मुद्दा  की  राय  में  कितनी  af  होने  की  सम्भावना

 पर्यटन  ate  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोजिनो

 1973  में  भारत  खाने  वाले  पर्यटकों  की  सख्या  1972  की  झ्रपेक्षा  सम्भवयता  16-179  अ्रधिक  होगी  ।

 की  बुद्धि  होते  की  तराशा पर्यटन  से  होने  वाली  विदेशी  मुद्रा  की  आय  में  लगभग  9  करोड़

 qat  यूरोप  के  साथ  व्यापार  में  मौलिक  परिवर्तन

 2869.  श्री
 सुखदेव  प्रसाद  बर्मा  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  gat  यूरोप  के  साथ  व्यापारिक  «चे  में  मौलिक  परिवर्तन  किये  गए

 यदि  तो  इसके  परिणामस्वरूप  वर्ष  1973-74  के  दौरान  किन-किन  वस्तुभ्नों  के  निर्यात

 में  उल्लेखनीय af  हुई  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ए०  ato  :  तजा  प्र  यूरोप  के  gare

 हमारे  व्यापार  में  हमारे  निर्यातों में  उपभोक्ता  तथा  श्रव्य  भ्र परम्परागत वस्तु प्र ों  का  भाग

 बढ़ाने  भ्र  हमारे  प्राया तों  में  श्रौद्योगिक  कच्चे  माल  तथा  wa  आवश्यक  का  भाग  बढ़ाने  के  लिये

 हमारा  प्रयास  रहा  है  ।

 वह  1973-74  के  दौरान  जिन  वस्तुप्नों  के  निर्यात  काफी  बढ़ें  उनके  नाम  वित्तीय  बर्ष  के  समाप्त

 होने  पर  ही  मालम  होंगे  ।

 राष्ट्रीयकृत  axel  द्वारा  बिहार  में  लघु  उद्योगों  को  दिया  गया  ऋण

 2870.  श्री  भोगेन्द्र  झा  क्या  faa  मतली  10  भ्रमित  1973  के  भ्र तारांकित  प्रश्न  2849

 के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 la) /  नए  ष्  उद्योगों  को  आरम्भ  करने  के  लिये  पहले  से  अधिष्ठापित  था  कार्येकर रहे

 उद्योगों  का  gare  करने  के  लिये  बिहार  के  विशेष  जिलों  को  विभिन्न  बैंकों  द्वारा  दिये  गए  ऋणों  का

 पाक  ब्यौरा  क्या  कौर

 उत्तर  बिहार  के  पश्चिम

 कटिहार प्रिया  जिलों  कितना  ऋण  दिया  गया

 है  ग्रोवर वर्ष  1973  में  नवीनतम  ऋण  कितना  दिया  गया  है  अथवा  1974  में  कितना ऋण  दिया  जाएगा
 ?

 अनुसूचित  वाणिज्यिक बैंकों  द्वारा  बिहार वित्त  मंत्री  (sit  यशवन्तराव  :  कौर  (

 में  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  को  उपलब्ध  कराए  गए  ऋणों  के  बारे  में  उपलब्ध  सुचना  ake  उनका  जिलेवार

 व्यौरा  परिशिष्ट  भर  है  में  दिया  गया  में  रखा  गया  |  देखिये  संख्या  wo  टी ०

 5868/  73]

 राष्ट्रीयकृत  ast  हारा  कृषि  मजदूरों  ,  छोटे  किसानों  तथा  अन्य  कमजोर
 वर्गों

 को  ब्याज

 को  रियायती दरों  पर  ऋण  दिया  जाना

 2871.  श्री  '  भोगेन्द्र झा  क्या  faa  मंत्री  10  1973  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  286 व

 के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :
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 प्रत्येक  राष्ट्रीयकृत  बैंक  द्वारा  राज्यवार  विशेषकर  इस  प्रयोजन  हेतु  चुने  गए  बिहार  के

 प्रत्येक ज़िले  में  कृषि  छोटे  किसानों  तथा  नस्य  कमज़ोर  वर्गों  को  ब्याज  वकी  रियायती  दरों  पर

 a
 दिये  गए  ऋण  की  नवीनतम  स्थिति  क्या  क

 निजी  sat  को  भी  ब्याज  की  रियायती  दरों  पर  ऋण  देने  के  लिए  कहा  गया  ह

 कौर

 यदि  तो  उनके  कार्य  का  ब्यौरा  क्या  ह ैहै  और  यदि  नहीं  इसके  कारण  क्या  है ं?

 faa  मंत्रो  यशवन्तवराबव  व्याज की  fa  योजना  के  अझन्तगेंत  सरकारी

 क्षेत्र के  बैंकों  के  बकाया  ऋणों  के  सम्बन्ध  में  30  जन  1973  के  प्रन्त में  राज्यवार  स्थिति  संलग्न  विवरण

 में  दी  गयी  है  में  रखा  गया  संख्या  एल  टी  ०  869/73]

 व्याज  की  विभेदी  दर
 योजना

 के  अ्न्तगंत  बकाया  ऋणों  के  सम्बन्ध  में  जिलावार  सूचना  बिहार

 राज्य  में  तत्काल  उपलब्ध न  हीं है  ।  इसे  सम्भव  सीमा  तक  इकट्टा  किया  जायेगा  कौर  सभा  पटल  पर

 रख  fem  जायेगा  |
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 नहीं  ब्याज की  चि भेदी  दर  योजना  कंब केवल  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  ही  चलाई  जा

 रही है

 s ह  प्रश्न  उपस्थित  हता  | }

 समाजवादी  तथा  गटनिपक्ष  देशों  के  साथ  बिदेश  व्यापार  alfa  का  परोक्ष

 287  को  भोगेन्द्र  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  डालर  तथा  स्टिंग  क्षेत्रों  पर  हमारी  निर्भरता  को  अ्रघिक  से  अधिक  कम  करने  के
 देश लिये  विश्व  के  समाजवादी  तथा  गुटनिरपेक्ष  देशो ंके  साथ  हमार ेfa  aT  व्यापार  में  कोई  मौलिक  परिवर्तन  करने  के

 ag  कोई  कार्यवाई की  गई  है  अथवा की जा रही है की  जा  रही  है

 यदि  तो  उनकी  रूपरेखा  क्या  है  ;  झ्र ौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  To  सी ०
 :

 से  सरकार
 परम्परागत  श्रोतों

 से  देश  के  विदेश  व्यापार  के  विन्यास  तथा  दिशा  का  विविधीकरण  करने  बराबर  प्रयत्न  करती  रही है

 विगत  कुछ  वर्षों  के  दौरान  गुट-निरपेक्ष देशों  तथा  समाजवादी  ब्लाक  के  देशों के  साय  व्यापार  स्तर  में

 काफी  विधि  हई  |

 स्टेट  an  आफ  इंडिया  को  हिसार  शाखा  द्वारा  छोटे  व्यापारियों  तथा

 दुकानदारों को  ऋण  दिया  जाना  a ad

 2873.  श्री  are  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  स्टेट  बेक  श्राफ  इंडिया  की  हिसार  शाखा  छोटे  व्यापारियों

 तथा  दुकानदारों  को  ऋण  दिये  जाने  में  कठिनाइयां  उत्पन्न  कर  रही  हैं

 क्या  वें एक
 अथवा  दो  दुकानदारो ंसे  जमानत

 Bee  स  गाच  अथवा  गारंटी  दिये  जाने  पर  जोर  देते  हैं
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 क्या  सरकार  को  दस  संबंध  में
 कोई  शिकायतें  मिली  हैं  कि  ऋण  मंजर  किये  जाने  से  —

 > प्रत्येक  श्रादे जने  A  धनराशि  मांगी  जाती

 णा  उसका
 क्या  परिणाम क्या  इस  बारे  में  कोई  जांच  कराई  गई  है  a  यदि

 वित्त  मंत्री  यशवंतराव  :  से  स्टेट  बैंक  ore  इण्डिया  ने  सूचित  किया

 है  कि  उसे  अपनी  हिसार  शाखा  के  बारे  में  कुछ  शिकायतों  जानकारी है  ।  बैंक  ने  यह  शी
 3 श  +

 a  ,
 सुचित  किया  '

 कि  वह  आरोपों  के  संबंध  में  छान  बीन  कर  कर  रहा

 श्रान्त  प्रदेश  के  तकनीकों  सर्वेक्षण  के  बारे  में

 प्रतिवेदन का  प्रस्तुत  किया  जाना

 2874.  श्री  के ०  कोडंड रामी  am  faa  sal  यह  बीतने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  ,  भारतीय  श्रौद्योगिक  वित्त  निगम  कृषि  पुनीत

 To  पी०  एस०  एफ०  सा०  सिंडीकेट  बैंक  श्र  आन्द्र  बैक  लिमिटेड  के  अधिकारियों

 संस्थागत  श्रध्यायन  दल  इन्ट्यिशनल  भ  ने  ऑस्कर  प्रदेश  का  तकनीकी  श्रमिक

 सर्वेक्षण  किया  है  भर  यदि  तो  क्या  इस  ने  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  को  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत

 रोक

 यदि  तो  उनके  मूल्यांकन  ste  सिफारिशों की  जिलावार  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 वित्त  मंत्री  (st  यशवन्तराव  :  एक  सयुक्त  सर था गत  अध्ययन  दल  जिसमें  भारतीय

 औद्योगिक  विकास  बैंक  ,  भारतीय  रिजर्व  भारतीय  औद्योगिक  वित्त  कृषि  पुनर्वास  आन्ध्र

 प्रदेश  राज्य  वित्तीय  सिंडीकेट  बैंक  श्र  आन्ध्र  बैंक  लिमिटेड  के  प्रतिनिधि  शामिल  ora

 प्रदेश की  औद्योगिक  सक्षमता  क  सर्वेक्षण  किया  है  ।  इस  दल  ने  भारतीय  प्रौद्योगिक  विकास  बैंक  को  mit

 तक  अपनी  रिपोर्ट  पेश  नहीं की  है  ।  ऐसा  समझा  जाता  है  कि  रिपोर्ट  को  दिसम्बर  1973 के  ora  तक

 अ्रन्तिम  रुप  दिये  जाने  की  सम्भावना है

 यह  seq  उपस्थित  नहीं  होता  ॥

 ब्रिटेन से  पूजी  निवेश

 2875.  श्री  के०  कोडंड रामी  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 fata  तथा  उनके  उद्योगपतियों  ने  हमारे  देश  में  उद्योगों  में  कितना  पूजी  निवेश  किया  है

 तथा  देश  के  उद्योगों  को  सहायता  के  रूप  में  कितनी  धनराशि  दी  है  ;

 किन  उद्योगों  में  gait  निवेश  किया  गया  है  तथा  किन  उद्योगों  को  सहातता दी  गई
 शर

 क्या  भविष्य  के  लिए  किन्हीं  नये  करारों  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  हैं  कौर  यदि  तो

 तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 वित्त  मंत्री  यशवंतराव  :
 निवेश  भारत  में  यूनाइटेड  किंगडम ह  ं

 से  किये  गये  दीर्घावधिक  गैर-सरकारी  निवेश  की  राशि  1970  के  अन्त  में  619.5  करोड़

 रुपया थी  ।  जिन  क्षेत्रों  में  निवेश  किया  गया  है  वे  ये  हैं  :  निर्माण  बगान ,  पैट्रोलियम

 are  सेवाएं  |
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 क  ee

 सहायता  यूनाइटेड  किंगडम  की  सरकार  भारत  के  उद्योगों  को  सीधे  सहायता  प्रदान  नहीं

 किन्तु  भारत  सहायता  संघ  के  सदस्य  के  रूप  भारत  सरकार  की  1953  से  नरम  शर्तों  पर

 दे  रही  है  ।  इन  राशियों  का  उत्पादन  को  बनाये  रखने  के  सम्बन्ध  मैंगलोर  पूंजीगत  वस्तुतया  के

 ग्रा यात  द्वारा  नयी  क्षमता  की  स्थापन  करने  के  सम्बन्ध  में  भारतीय  उद्योगों  की  विदेशी  मुद्रा  संबंधी

 झावश्यकताओओं  को  पुरा  करने  के  लिए  किया  जाता  है  ।  1972-73  के  wea  तक  यूनाइटेड  किंगडम  की

 सरकार से  प्राप्त  ऋणों  की  कुल  राशि  58. 9  करोड़  पौंड  (1117. 22  करोड़  है  जिसमें  से  53. 1

 करोड़  पेड़  (1007.20  करोड़  की  राशि  आयात  संम्बन्धी  उपर्युक्त  झ्रावश्यकता  के  वित्तपोषण के

 के  लिए  कौर  5.8  करोड़  पौड  (110.  02  करोड़  राशि  ऋण  राहत  के  लिए है  ।

 ब्रिटेन  द्वारा  दी  गयी  यह  सहायता  जिन  मुख्य  उद्योगों  को  प्राप्त  हुई  है  वे  ये  हैं
 :

 बिजली के  भारी  सामान  बनाने  के  उद्योग  के  उत्पादन  कौर  वितरण  के  उपकरण  बनाने

 वाले  उद्योगों  ,  उर्वरक  सहित  तेल  कौर

 जहाज  रानी  कौर  जहाज-निर्माण  कृषि  इरादी ।

 1973-74  के  चालू  वर्ष के  लिए  यूनाइटेड  किंगडम  की  सरकार  ने  भारत  सहायता  संघ  की  जून

 1973  में  हुई  बैठक  में  6.3  करोड़  पौंड  (119. 49  करोड़  रुपये  की  राशि  का

 वचन  दिया  है  ।
 >

 aa  इस  विशिष्ट  ऋण  करारों में  रूपान्तरित  किया

 2  {

 भारत  सहायता  संघ  के  माध्यम  से  गयी  उपयुक्त  सहायता  के  यूनाइटेड  किंगडम

 के  aes  ब्रदर्स के  नेतृत्व  में  ब्रिटेन  के  बैकों  के  सिंडीकेट  a  किंगडम

 क ०५० के बकलज  बैंक  ने  भारत  सरकार  को  1.  15  करोड़  पौंड  (21.81  करोड़

 कौर  25.5  लाख  पौंड  (4.34  करोड़  के  ऋण  दिये  थे  ताकि  दुर्गापुर  इस्पात

 कारखाने कि  थापन  के  ate  पश्चिम बंगाल  राज्य  बिजली का  बोर्ड  ale  दामोदर  घाटी

 निगम  के  लिए  मैसर्स ए०  ato  ato  दुर्गापुर  बायलरों  का  निर्माण  किये  जाने  के  लिए  संघटकों

 के  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  किया  जा  सके  ।

 :  सहायता  के  संबंध  में  ऊपर दी  गयी  सूचना  में  पौंड  स्टिंग  राशियों के  बराबर जो

 राशियां दी  गई  हैं  वह  1  पौंड  18.968  रुपये  की  मौजूदा  केन्द्रीय  विनिमय  दर  के

 के  अनुसार दी  गयी

 होटलों का  निर्माण

 2876.  श्री  के ०  कोडंड रामी  रेड्डी  :  क्या  पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  कृपा

 करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  1971,  1972  1973  में  राज्यवार  कितने  होटल  बनाए

 उनमें  से  कितने  राज्यवार  बनकर  तैयार  हो  गए

 इस  प्रकार  कमरों  में  कितनी  वृद्धि  हुई
 ?
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 पर्यटन  सनौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  )  सरोजनी

 से  एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 1971-73  से  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  द्वारा  निमित  नई  श्रीवास

 मरायोजनातं  को  शनि  वाला  विवरण  नन  णा

 राज्य  कमरे  टिप्पणी
 —

 91  होटल  का  उद्घाटन  1  1971  को

 किया  गया ।

 उत्तर  प्रदेश  50 वाराणसी  होटल  होटल
 1973  में  चालू

 किया  गया ।

 राजस्थान  लक्ष्मी  विलास  पैलेस  होटल  20  कल  को  ज  न  q

 पुर  का  विस्तार  1973  के  दौरान  चालू  किया

 गया  |

 मध्य  प्रदेश  40 खजुराहों यात्री  लाज  विस्तार  यूनिट का  उद्घाटन  19

 1972  को  किया  गया  ।  इसका

 रखा  गया  है  ।

 कर्णाटक  हसन  यात्रा  लाज  का  विस्तार  20  विस्तार  करने  के  पश्चात  यूनिट  का

 रखा  गया  ।  होटल का  उद्घाटन

 27  1972  को  किया

 गया  |

 जम्प  व  काश्मीर  जम्मू  होटल  50  होटल  का  उद्घाटन  9

 1972  को  किया  गया  ।

 तमिलनाडु  महाबलीपुरम तट  कुटीर  20  कुटीरों  का  उद्घाटन  17

 1972  को  किया  गया

 8.  केरल  40 कोतवाल  कुटीरों  का  उद्घाटन  17

 1972  को  किया  गया

 नई  दिल्‍ली  अकबर  होटल  163  नई  दिल्‍ली नगर  पालिका  द्वारा

 निमित  इस  होटल  की  बिल्डिंग

 को  भारत  पर्यटन  विकास  निगम

 द्वारा  पट्टें  पर  लिया  गया  व

 किया

 होटल  उद्घाटन  27

 1972 को  किया  गया
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 अ  न

 साजय  प्रायोजना  का  नाम  कमरे  टिप्पणी
 ee

 16.  नई  दिल्‍ली  कुतुब  होटल  48  eq  बिल्डिंगों  जो  कि  To

 एस०ए०्राई०डी ०  काम्प्लेक्स  FT

 भाग  भारत  पर्यटन  विकास

 निगम  द्वारा  करण  किया

 गया  है  तथा  4  1973

 को  इनका  एक  के होटल

 रुप  में  उद्धाटन  किया  गया

 ह
 गया है
 ee  eee

 are  प्रदेश  में  वन्य  पशु  शरण स्थलों  के  विकास  का  प्रस्ताव

 बताने  की 2877.  श्री  के ०  कोडंड रामी  रेड्ड  क्या  पर्यटन  त्र  नागर  विरासत  मंत्री  यह

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ग्रोवर  प्रदेश  सरकार  ने  राज्य  में
 वन्य  पशु  शरण  स्थलों  के  विकास  के  बारे  में  केन्द्रीय

 सरकार  के  पास  कोई  प्रस्ताव  भेजे हैं  ;

 यदि  तो  उनकी  रूप  रेखा  क्या है  ;  ak

 इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 a ्  रो ः  कौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रोशनी  :

 जी  हां

 कृषि  मंत्रालय को  15.00 लाख  रुपए  की  अनुमानित  लागत  से  पाटिल  वन्य  जीव

 जिला  के  विकास  की  ही  केवल  एक  स्कीम  प्राप्त  हुई  था  ।  इस  स्कीम  के  अन्तरगत राज्य राज्य  सर

 द्वारा वर्ष  1973-74 के  लिये  लगभग  11.  65  लाख  रुपये  की  निधियों की  मांग  की  गई  थी  ।  इन  निधियों

 की  शभ्रावश्यकता  निम्नलिखित  के  लिये  है  ——

 (I)  वन्य  जीवों  का

 (If)  शरण-स्थल  से  पैरों  तथा  परिजनों  का  बाहर  से  समावेश  ,

 (IIL)  प्राकृतिक-वास  का  परिरक्षण  एवं

 (IV)  झ्राखेट-पशु  फार्मों  तथा  प्रोजनन  केन्द्र  की  कौर

 (V)  श्रनुसंघान  ।

 स्कीम  पर  राज्य  सरकार  के  साथ  परामर्श  कर  के  विचार  किया  जा  रहा

 जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  सरकारी  क्षेत्र  को  कंपनियों  को  ऋण

 2878  को  वीरेन्द्र  सिंह  राव

 श्री  मुख्तियार fag  मलिक  :

 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  में  वर्ष

 वार  सरकारी  क्षेत्र  की  कम्पनियों  को  कुल  कितना  ऋण  दिया  गया ?

 64



 30  1973  लिखित  उत्तर
 ome  ee  ्  ae  ns  8

 वित्त  मंत्रालय  में  seat  सुशीला  गत  तीन  वर्षों  में  सरकारी  क्षेत्र  की

 कम्पनियों  को  औद्योगिक  प्रयोजनों  के  लिये  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  स्वीकृत  तथा  दिय  गए

 सावधिक  ऋण  नीचे  दिये  गए  अनुसार  हैं  ae

 वित्तीय  वर्ष  वितरित
 नए  थ

 रुपयों  में

 1970-71

 971-72  75.00

 1972-73

 aes  qt  में  निगम  की

 ग | क  a  नन चत  SAINI भ  श्रीवास य  नातों के के  अन्तर्गत  स्वीकृत  किये गए  बंधक  ऋण

 शामिल  नहीं हैं t  क्यों कि  AQ az
 सुचना  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है

 कर  संबंधी  सुधारों  के  बारे  में  संयुक्त  राष्ट्रसंघ  की  समिति  से  सुझाव

 2879.  श्री  बीरेन्द्र  सिद  क्या  त्रित  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कर  प्रणाली  पर  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  को  समिति  कर  संबंधी  सुधारों  के  बारे  में

 दिये  गए  सुझाव  की  इस  ata  सरकार  ने  जांच  कर  लो

 तो  दि याद  TT  सुखिजा  की  मुख्य  बातें  क्या  कौर

 उस  पर  निर्णय  किया  गया  है
 ?

 वित्त  मंत्री  यशवन्तराव  1  संयुक्त  राष्ट  संघ  की  महा  सभा  के

 संकल्प  (XXIV)  के  अनुसार  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  महासचिव  ने  कुछ  नमूने  विकासशील  देशों  की

 प्रणालियों  के  अध्ययन  के आ्राधार  पर  विकासशील  देशों  के  साधना-संग्रह  तथा  राय-वितरण

 के  सम्बन्ध  में  एक  रिपोर्ट  तैयार  की  थी  ।  यह  संयक्त  राष्ट  संघीय  arias  अर  सामाजिक  परिषद

 )  की  इक् यान वीं  बैठक  में  पेश  की  गई  जो  5  से  लेकर  30  जुलाई  1971  जिनेवा  में

 दई  थी  !  इस  रिपोर्ट  के  मुख्य  निष्कर्षों  आर  उसकी  सिफारिशों  को  23  जलाई  1971  के  तारांकित

 प्रशन  संख्या  1324
 के  उत्तर  में  सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया  किन्तु  ये  निष्कर्ष

 शर  सिफारिशें

 सामान्य  किस्मों  की  है ंहैं  ।  धिक  तथा  सामाजिक  परिषद्‌  ने  इस  रिपोर्टे  पर  विचार  किया  था  तथा

 संग्रहਂ  कौर  सुधार  अभियोजन  सम्बन्धी  दो  संकल्प  स्वीकार  किये  थे  ।  महासचिव  से  भी  water

 किया  गया  था  कि  वे  साधन  हटाने  की  समस्या  का  शर  आगे  अध्ययन  करे  ।  महासचिव  ने  इस  विषय

 पर  wifes  तथा  सामाजिक  परिपक्च  की  मई  1973  में  जिनेवा  में  हुई  पचपनवीं  dow  में  एक  टिप्पणी

 प्रस्तुत  की  थी  ate  परिषद  ने  अगस्त  1973  में  यह  निर्णय  लिया  था  कि  वित्तीय  साधन  जटाने  के  विषय

 से  वं  कार्य  संगीत  राष्ट  की  बिकास  आयोजना  समिति  द्वारा  जारी  रखा

 नायलोन  धागे  के  सत्यों  में  वद्ध

 2880.  श्री  वीरेन्द्र  fag  राव

 ait  | है  एन०  fay

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हाल  के  महीनों  में  नायलोन  धागे  के  मूल्यों  में  लगभग  दुगनी  वृद्धि  हुई  हैं  |

 65



 No Written  Answers
 a

 LU  vember  30,  1973

 क्या  मूल्यों  में  यह  सरकार  के  साथ  साठ-गांठ  करक  की  गई  है  जेसा  कि  समाचार

 पत्तों  में  आरोप  लगाया  गया  है

 ग्रोवर यदि  तो  नायलोन  धागे  के  मूल्यों  में  वृद्धि  होने  के  क्या  कारण  हैं

 )  इनके  नृत्यों  को  कम  करने  के  लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  उ०  सो
 ०

 :  नायलोन art  की  कीमतें  कृतियों

 तथा  बुनकरों  के  बीच  स्वैच्छिक  करार  के  आधार  पर  विनियमित  होती  हैं  जिसके  अन्तर्गत  75  प्रतिशत

 उत्पादन परस्पर  सम्मत  कीमत  पर  वास्तविक  उपभोक्ताओं  को  सप्लाई  किया  जाता  है  तथा  25  प्रतिशत

 कृतियों  द्वारा  खुले  बाजार  में  बेचा  जाता  है  ।  वास्तविक  उपभोक्ताओं  को  सप्लाई  नायलोन

 धागे  की  कीमतों  में  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  है  ।  खुले  बाजार  में  बिकने  वाले  नायलोन  धागे  की  कीमतें  में  वास्तविक

 उपयोक्ताओं की की  कोटा  कोमल  से  लगभग  दुगनी  20  डी०  एन०  नायलोन  भागे  की  कोटा  बिक्री  की  खले  बाजार

 की  कीमत जन  1973  में  147  मये  प्रति  किण  बाण  1973  में  144  रुपये  प्रति  कि०  ग्रा०

 अक्तूबर  1973  में  193  रुपये  प्रति  fo  करा  तथा  26-11 1-7  को  151  wi4  से  155  रुपये  प्रति

 कि०  ao  होने  की  सुचना  मिली  थी  ।

 जी  नही ं।

 क़ीमतों  में  वृद्धि  के  कारण  हैं

 (1)  कैपट्रोलेक्टम  की  विश्वव्यापी  कमी

 (2)  इसके  फलस्वरूप  नायलोन  कृतियों  की  लाइसेंस  क्षमता  का  कम  उपयोग

 (3)  विभिन्न राज्यों  में  बिजली  की  लाग  ut

 (1)  केपट्रोलेक्टम  की  अतिरिक्त  सप्लाई  का  पता  लगाने  के  लिये  भरसक  प्रयत्न  किये

 जा  रहे

 (2)  अधिकांस  राज्यों  में  इस  बीच  बिजली  की  कटौतियां  बहाल  हो  गई  हैं  ।

 वाणिज्यिक  बैंकों  हारा  रिजर्व  बेक  श्राफ  इंडिया  को  अधिक  ऋण  देने

 सबंधी  होती  को  विफल  बनाने  का  कथित  समाचार

 2881.  श्री  रोनेन  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या
 सरकार  को  इस  तथ्य  की  जानकारी  fe  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंक  मूल्यों  में  विधि

 को  रोकने  के  लिये

 +

 अधिक  ऋण  देने  पर  पाबन्दी  लगाने  की  feta  बैक  आफ  इण्डिया  की  नीति  को  विफल

 बना  रहे  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  मंत्री  यशवंतराव
 चव्हाण  )  :;

 भारतीय  रिज  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  उनके

 पास  इस  आरोप  पर  विश्वास  करने  के  लिये  कोई  आधार  नहीं  है  कि  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंक  उनको

 बैंक-ऋण  बिस्तार  नियंत्रण  रखने  नीति  को  असफल  कर  रहे

 यह  प्रश्न  उपस्थित  नही  होता  । i
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 9  1895  )
 ee  ee  eee

 इण्डियन  श्रॉक्सोजन  लिमिटेड  द्वारा  शेयर  जानो  किए  जाना

 2882.  श्री

 श्री  एस  ०  एम  ०  बनर्जी :

 क्या  वित्त मंत्री  इण्डिया  आक्सीजन  लिमिटेड  द्वारा  शेयर  जारी  किये  जाने  के  बारे  में  9

 1973  के  अतारांकित प्रश्न  संख्या  2727  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 इण्डियन  आक्सीजन  लिमिटेड  की  इक्विटी  शेयर  धारण  की  वर्तमान  पद्धति  है  ;

 उन  विदेशी  कम्पनी  अथवा  कम्पनियों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  संयुक्त  रूप  से  अथवा

 अलग  अधिकांश  शेयर  लिये  हुये  हैं  तथा  उनके  द्वारा  लिये  गये  शेयरों  की  राशि  तथा  प्रतिशतता  कितनी

 है  ;

 क्या  इण्डियन  आक्सीजन  लिमिटेड  की  विदेशी  शेयरों  की  कुल  राशि  को  सरकार  द्वारा

 प्रस्तावित  अथवा  अनुमोदित  किसी  विदेश  योजना  द्वारा  कम्पनी  के  वर्तमान  भारतीय  तमंचा रियों में  वितरित

 करने  का
 3
 id  कौर

 यदि  तो  ऐसी  योजना  कब  लागू  की  जायेगी  कौर  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 टप्डियन  आक्सीजन  लिमिटेड  era  बोनस  निगम वित्त  मंत्री  यशवन्तराव  :  /  isa

 के  लिये  दिये  गये  आवेदन  पत्न  में  कम्पनी  की  सामान्य  पूंजीधारिता  का  जो  स्वरूप  दिया  गया  है  वह  इस

 प्रकार है

 (i)  विदेशी  कम्पनी  अथवा  कम्पनियां  जिनके  पास  संयुक्त  रूप  से  अथवा  पृथक-पृथक  रूप  से

 66.06  प्रतिशत बहु-संख्यक  शेयर  हैं

 0.16  प्रतिशत (ii)  उपायुक्त  (i)  से  भिन्न  अनिवासी  शेयरधारी

 0.05  प्रतिशत (iii)  निदेशक

 7.71  प्रतिशत (iv)  बीमा  कम्पनियों  और  बैंकों  कत  pect  संस्थाएं

 0.51  प्रतिशत (४)  कम्पनी  अधिनियम  के  अस्तंगत  पंजीकृत  कम्पनियां

 25,  51  प्रतिशत (vi)  अन्य

 one  epee  ना  ना  ना  था  अक

 100. 00  प्रतिशत

 tt  ee  te

 ब्रिटिश  आक्सीजन  कम्पनी  लन्दन  के  पास  406.93  लाख  रुपये  की  सामान्य  पूंजी

 है  जो  इण्डियन  आक्सीजन  लिमिटेड की  कुल  शेयर  पूंजी का  66.06  प्रतिशत  है  ।

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव नहीं  है

 के  उत्तर  को  देखते  हुआ  यह  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।
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 oe

 Agrahayana  9,  1895
 Saka)

 ae
 इंडियन  न  लिमिटेड  हारा  जारी  किए  गए  बोनस  शेयर

 2883.  श्री  रानेन

 थ्रो  एस० एम  ०  बनों  :

 क्या  faa  मंत्री  इण्डियन  श्रॉक्सीजतन  लिमिटेड  द्वारा  जारी  किये  wa  शेयरों  के  बारे  में  9

 1973  के  अतारांक्ति  प्रश्न  संख्या  2727 के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 कम्पनी  द्वारा  कुल  अभिदत्त  पूंजी  की  तुलना  में  कुल  कितने  बोनस  शेयर  जारी  किये  गये

 गत  तीन  वर्षों  में  कम्पनी  ढारा  बोनस  शेयरों  के  बारे  में  अपने  बिदेशी  अंशधारियों
 को  कुल

 कितना  लाभांश  दिया  गया  ;  कौर

 कम्पनी  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  में  ऐसे  ही  भारतीय  झॉशधारियों  को  कुल  कितना  लाभांश

 दिया  गया  ?

 दार बित  मंत्रो  पशवत्तराव  इण्डियन  आक्सीजन  लिमिटेड  ain  जारी  किये  गये

 बोनस  शेयरों  का  अंकित  मूल्य  343.  73  लाख  रुपये  था  जबकि  कुल  बिकी  पूंजी  616  लाख  रुपये  थी  ।

 30  1972  को  समाप्त  हुये  पिछले  तीन  वर्षों  के  बोरान  बोनस  शेयरों  के  संबंध

 में  कम्पनी  द्वारा  अपने  विदेशी  शेयरधारियों  को  अदा  किये  गये  सकल  लाभांस  की  कुल  रकम

 कटौती  से  67.23  लाख  रुपये  बैठती

 30  1972  को  समाप्त  पिछले  3  वर्षों  केदौरान  बोनस  शेयरों  के  संबंध  में  भारतीय

 शेयर धारियों  को  कम्पनी  ढारा  अदा  किये  गये  लाभांश  की  कुल  रकम  14.37 लाख  रुपये  है  ।

 fafa  व्यापारियों  को  ऋण  देने  के  विरोध  में  बेक  कर्मचारियों  हारा  feat  गया  प्रदर्शन

 2884.  श्री  रानेन  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  हाल  ही  में  आवश्यक  वस्तुयें  का  व्यापार  करने  वाले  निजी  व्यापारियों  को  ऋण  देने

 के  विरोध  में  1,000  से  अधिक  बैंक  कर्मचारियों  ने  रिजर्व  बैंक  के  बाहर  प्रदर्शन  किया

 यदि  ai,  तो  व्यापारियों  को  ऋण  सम्बन्धों  सुविधाएं  देने  पर  रोक  लगाने  के  लिये

 सरकार ने  क्या  कार्यवाही की  है  ?

 वित्त  मंत्री  यशवंतराव  चव्हाण  ):  कुछ  बैंक  कर्मचारियों  ने  7  1973  को

 भारतीय  रिज़र्व  बैंक  के  बाहर  प्रदर्शन  feat  था  ।  इस  प्रदर्शन  का  लक्ष्य  यह  विज्ञापित  किया  गया  था  ।

 कि  इसका  उद्देश्य  कुछ  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  बोर्डों  के  कार्यकारी  निदेशकों  दवारा  भूतकाल  में  प्रस्तुत  किये

 गए  उस  प्रस्ताव  का  समर्थन  करना  है  जिसमें  उन्होंने  बैंकों  से  az  कहा  था  fe  थोक  खुदरा
 स्टाकिस्टों  मिलों  कौर  फैक्टरियों  सहित  किन्हीं  भी  गैर  सरकारी  वितरण  अभिकरणों  को

 मोटे  वनस्पति  शादी  के  आधार  पर  ऋण  न  दें  ।

 संवेदन  शील  वस्तुप्नों  के  लिये  बैंक  ऋण  देने  पर  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  प्रशासित  होने

 वाले  कड़े  ऋण  नियंत्रण लागू  होते  हैं  ।  गेहूं  केआ धार  पर  दिये  जाने  वाले  खुदरा  व्यापारियों को
 दिये  जाने  वाले  ऋणों  को  मई  1973  में  प्रतिबन्धित  कर  दिये  गए  x |  ।  असम  में  जब  से  राज्य

 आरजे  ताछा ने  धान/चावल  का  व्यापार  AMT  ala  में  लिया  धान  चावल  के  भ्राता  पर  दिये  जाने  के  बारे  में  भ्र ग्रिम ों
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 पर  रोक  लगा  a  गई |  अन्य  संवेदनशील  aga  के  सम्बन्ध  में  इन  नियंत्रणों  i  ये  बातें  शामिल  हैं  :

 (i)  झिरियों  के  स्तर  की  अधिकतम  (ii)  व्याज की  न्यूनतम  दर  का  निर्धारण  ate  (iii)  न्यूनतम

 का  निर्धारण  ।  भारतीय  ford  बैंक  ने  1973-74  के  कामकाज  के  लिये  16  नवम्बर  1973  को

 ऋण  नीति  के  सदन  में  इन  नियंत्रणकारी  उपायों  को  कौर  कड़ा  कर  दिया  है  ।

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  अ्रनिवायं  वस्तुझ्नों  की  पूर्ति  मांग  मृत्य  की  स्थिति  पर  बराबर  नज़र

 है  पौर  चयनात्मक  ऋण  नियंत्रणकारी  उपायों  में  ऐसे  फेरबदल  करता  है  जो  पूर्ति  श्र  मांग

 के  बीच  उचित  संतुलन  रखने  oh  इस  वात  का  सुनिश्चय  करने  के  लिये  आवश्यक  हों  कि  बैंक-ऋण

 की  दुरुपयोग  कम  मात्रा  में  उपलब्ध  नीतू  at  जमाखोरी  के  लिये  न  किया  जाए  ।

 Setting  up  of  Industries  in  South  Asia  by  Indian  Industrialists

 2885.  Shri  Dhan  Shah  Pradhan  :  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  names  of  countries  in  South  Asia,  where  our  Government  propose  to  set  up

 ‘industries  on  the  request  of  their
 respective  Governments;

 (b)  whether  only  the  Indian  currency  and  Indian  made  plants  and  machinery  will

 be  used  in  setting  up  these  industries  ;  and

 (c)  if  so,  the  broad  outlines  of  the  scheme  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  A.  C.  George)  (a)  No  specific

 request  from  any  of  the  Governments  of  South  Asian  Countries  has  been  received  setting

 up  Industrial  Joint  Venture  by  Government  of  India.

 (b)  &  (c)  Questions
 do

 not  arise.

 Export  of  Indian  Goods  to  South  Asian  Countries

 2886.  Shri  Dhan
 Shah

 Pradhan  :  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  state है

 (a)  the  number  of  countries  in  South  Asia  with  whom  Government  already  entered

 into  agreements  or  propose  to  do  so  for  exporting  Indian  made  goods;

 (b)  whether  these  agreements  would  also  cover  the  export  of  commodities  manu-

 factured  by  foreign  companies  and  firms  in  India;

 (c)  whether  the  South  Asian  countries  want  to  import  the  commodities  manufactur-

 ed  by  the  foreign  companies  in  India  together  with  the  Indian  made  goods;  and

 (d)  if  so,  whether  Indian  trade  will  not  be  hit  thereby  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  A.  C.  George)  (a)  Reference

 of  the  Hon’ble  Member  is  perhaps  to  South  Asian  Countries  viz.  Afghanistan,  Pakistan,

 Nepal,  Bangladesh  and  Sri  Lanka.  India  has  trade  agreements  with  all  these  countries

 except  with  Pakistan.

 (b)  to  (d)  Generally,  trade  agreements  express  mutually  agreed  measures  to  facili-

 tate  in  goods  produced  in  the  respcetive  countries.  In  the  matter  of  exports  from  India,

 no  distinction  is  drawn  between  goods  manufactured  by  different  companies  in  the  country.

 ‘Indian  manufacturers/exporters  are  free  to  promote  the  sale  of  their  products in  the  foreign

 ‘markets  and  it  is  open  to  the  buyer  to  decide  from  whom  he  w  Ou  Id  buy.
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 Invitation  to  Indian  Industrialists  to  set  up  Industries  in  South  Asian  Countries

 2887.  Shri  Dhan  Shah  Pradhan  :  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  suggested  names  of  any  two  capitalists  of  this  country
 to  the  Governments  of  South  Asian  countries  for  setting  up  industries  there;  and

 (b)  the  number  and  names  of  the  capitalists  of  the  country,  who  have  been  contracted
 and  requested  by  the  respective  Governments  of  South  Asian  countries  of  their  own  or

 through  the  Government  of  India  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  A.  C.  George)  :  (a)  No,  Sir.

 (b)  The  question  does  not  arise.

 स्टेट  बेक  श्राफ  इंडिया  द्वारा  गाँवों  में  नई  शाखाएं  खोलने

 के  लिए  wore जाने  कसौटी

 2885,  शी  बे कारिया  :

 श्री  अरविन्द

 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  स्टेट  बैंक  श्राफ  इंडिया  द्वारा  गाँवों  में  ग्रामीणों

 के  लाभ  के  लिये  नई  शाखाएं  खोलने  के  लिये  क्या  कसौटी  अपनाई  जातों  न्

 वित्त  मंत्री  यशवंतराव  स्टेट  an  श्राफ  इंडिया  ने  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  उसी

 शाखाएं  खोलने  के  जो  प्रमुख  मापदण्ड  भ्र पना या  है  उसमें  ऐसे  पतलूनों  का  ध्यान  रखा  गया  जिसमें

 प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्रों  को  उधार  देकर  श्रमिक  विकास  कौर  नियोजन  झ्र वसर ों  को  प्रोत्साहन  मिल  सके  ।

 स्थानीय  लोगों  के  धन  का  बचत  करके  उचित  ढंग  से  काम  में  लाया  जा  सके  उनमें  बैंक  की  med

 डाली  जा  सके  ae  एक  विस्तृत  समयावधि  में  कार्यालयों  की  क्षमता  ag  सके
 ।

 दिल्‍ली  att  राजकोट  के  बीच  विमान  सेवा

 2889.  श्री  बे कारिया क्या  पर्यटन  ate  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  दिल्ली  कौर  गुजरात  राज्य  में  राजकोट  के  बीच  पुनः  विमान  सेवा  आरम्भ

 करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 संचार  तथा  des  ate  नागर  विमानन  मंत्री  :  ae  इंडियन

 लाइन्स  का  विमान-बेड़े  की  तंग  स्थिति  को  दृष्ट  रखते  हुये  फिलहाल  दिल्‍ली-राजकोट सेवा का सेवा  परिचालन

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  राजकोट  के  लिये  बम्बई  से  विमान  सेवा  की  गी  झ्रच्छी  व्यवस्था  हैं  ।

 मछली  तथा  सछली  उत्पादों  का  व्यापार  करने  वाले  बड़े  ठा  र  गृह

 2890.  श्री  बकरियां  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 उन  बड़े  व्यापार  गृहों के  नाम  क्या  |  ह  र  होंने  गत 1१1  तीन  वर्षों  के  मछली

 तथा  मछली  उत्पादों  का  Forte  feo |  a4  प  pat  ट  AIS

 उससे  कितनी  विदेशी  ast  की  at  हुई
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 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  सो०  :  तथा

 के  विगत  तीन  वर्षों  वर्ष-वार  निर्यात  मूल्य  इस  प्रकार  थे

 मूल्य  लाख रु०  में

 कंपनी  का  नाम  1970-71  1971-72  1972-73

 (1)  (2)  (3)  (4)

 (1)  टाटा  ट्रायल  मिल्स  61  116  92

 नगण्य  11  114

 यूनियन  कार्बाइड  नगण्य  नगण्य  59 (3)
 लाए

 राज्य  कर्मचारियों  को  महंगाई  भत्ता  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  को

 वित्तीय  सहायता

 2891.  श्री  प्रबोध  | चन्द्र ३  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  राज्य  कर्मचारियों का  मंहगाई  भत्ता  बढ़ाने

 में  समर्थ  होने  देने  के  लिए  अपेक्षित  धन  राशि  की  मंजूरी  देने  को  सहमत  हो  गई  we

 यदि  तो  अन्य  राज्यों  को  इसी  प्रकार  का  ऋण  न  देने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 वित्त  मंत्री  यशवंतराव  :  जी  नही ंI

 यह  प्रश्न  उपस्थित नहीं  होता  ।

 शुल्क  मुक्त  पटसन  रायात  करने  के  लिए  डच  सरकार  at  सहमति

 28  92.  श्री  प्रबोध  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  डच  सरकार  हमारे  देश  से  मुक्त  शुल्क  पटसन  करने  पर  सहमत  हो  गई  प्रौर

 यदि  तो  उस  देश  को  प्रति  वर्ष  कितना  पटसन  निर्यात  किया  जायेगा
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  सी०  जी  नहीं

 )  प्रश्न नहीं  उठता

 आय-कर  कार्यालयों  में  मशीनीकरण

 2802.  श्री  इन्द्रजीत  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कलकत्ता  ate  मद्रास  स्थित  झ्रायकर  कार्यालयों  में  मशीनीकरण  व्यवस्था

 लागू  की  जायेगी  ;

 बया  बम्बई  स्थित  भ्रामक  कार्यालय  में  मशीनीकरण  व्यवस्था  परीक्षाणात्मक  तौर  पर

 के  प्रतिवेदन  के  meat  पर  अमरीका  से  चार  कम्प्यूटरों का

 रायात  करने  के  क्रयादेश  दिये  गये  ak
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 अक  ह  क  ऋनकी

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कर्मचारियों  की  राय  प्राप्त  कर  ली  है  AK

 यदि  तो  उस  के  कारण  हैं  ?

 faa  मंत्रो  यशवंतराव  :
 आयकर  कार्यालय  में  मशीनीकरण  लागू  करने  का

 कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।  एक  लाख  से  अधिक  की  निर्धारित  om

 ले  कम्पनी  कर-निर्धारणों  तथा  aa  मामलों  में  कर  का  हिसाव  लगाने  a  ates  संकलित  करने  के

 सीमित  उद्देश्य  से  दिल्ली  कलकत्ता  कौर  मद्रास  में  सरकार  ने  प्रोग्रामिंग  कैलकुलेट्स  लगाने  की
 >  ।  प्रारम्भ  योजना  के  प्रयोजन  दिल्‍ली  में एक  योजना  सिद्धांत  रूप  में  स्वीकार  की  ्

 मार्गदर्शी  परियोजना  लागू  करने  की  स्वीकृति  दी  गयी  है  ।

 यह  योजना  संगटन  ate  प्रबंध  सेवा  निदेशालय  दुबारा  तैयार  की  गई  x ठ  |

 एक  गणक  निर्यात  करने  का  रादेश  alfred  की  मौत  संभरण  AK

 पूति  महानिदेशालय दवारा  दे  दिया  गया  है  ।

 इस  संबंध  में  कर्मचारियों  की  राय  नहीं  ली  गई  क्योंकि  इस  योजना  से  कोई  छटनी  नहीं

 होगी  ate  कर्मचारियों  के  भावी  प्रचार  पर  इससे  कोई  प्रस  नहीं  पड़ता  ।  यह  योजना बहुत  कम

 निर्धारकों  तक  ही  सीमित  जो  कूल  वार्षिक  निपटारे  का  केवल  लगभग  एक  प्रतिशत

 होगी  और  इस  छोटे  क्षेत्र  में  इस  योजना  के  sant  कार्य-संचालन  कुल  लिपिकीय  कार्यभार  के  एक

 le  से  भ्रंश  तक  ही  सीमित  रहेगा ।

 भारत  के  विदेशी  मुद्रा  संरक्षित  कोष  में  कमी

 2894.  श्री  कार  वी ०

 श्री  प्रसन्न भाई  मेहता  :

 कया  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विदेशी  मुद्रा  संरक्षित  कोष  में  भारी  कमी  होने  के
 कारण  गंभीर  स्थिति  उत्पन्न हो

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 इस  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  शारिवा  करने  का  विचार

 +?

 23  1975  की  भारतीय वित्त  मंत्रो  यशवंतराव  :  ate

 रिजर्व  बैंक  की  विदेशी  मुद्रा  राशि  342.87  करोड़  रुपये  कीं  थी  ।  इसका  wa  यह  है  कि  यदि

 मूल्यों  में  हुई  घट-बढ़  के  फलस्वरूप  मूल्यांकन  में  हुये  8  करोड़  रुपये  के  लाभ  को
 निकाल  दिया

 जाये

 तो  चाल्‌  वित्तीय  वर्ष  के  शुरू  से  लेकर
 87.

 95
 करोड़

 रुपये  की  कमी  हुई  है
 ।

 salt  यह  कमी  काफी

 भ्रमित  किन्तु  श्रप्नत्याशित  नहीं  है  ae  इसका  मुख्य  कारण  के  आयात
 के

 सम्बन्ध  में

 की  गयी  शझ्रदायगी  और  पेट्रोलियम  तथा  पैट्रोलियम  उत्पादों  के  सम्बन्ध  में  श्रदायगी  में  वृद्धि  ।

 सरकार  देश  की  शोधन-सन्तुलन  सम्बन्धी  स्थिति  को  सुदृढ़  बनाने  के  निरंतर  प्रयत्न

 कर  रही  है  ।  स्वावलंबन  में  योगदान  के  रूप  में  निर्यात-संवर्धन  कौर  आ्ायात-प्रतिस्थापद  की  भूमिका

 बड़ी  महत्वपूर्ण है  ।
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 1,  तरवर

 1877

 तत  अत

 राष्ट्रीय  बैंकों
 के  व्यय

 में  वृद्ध

 2895.  श्री  कार  वी  ०  स्वामीनाथन :

 श्री  प्रसन्न भाई  मेहता  :

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि th

 क्या  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  का  व्यय  1972  में  ag  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और

 इस  वारे  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 वित्त  मंत्री  यशवंतराव  ate  चौदह  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  दवारा  किया
 गया  इकट्ठा  31-12-70,  31-12-71  31-12-72  को  प्रकाशित  लाभ  ate  हानि  लेखों  के

 भ्रनुसार इस  प्रकार  थे

 ne

 व्यय  31-12-70  31-12-71  31-12-72

 6

 (1)  (  4 9  )  (3)  ्  4)
 म  वी

 (1)  जमा  रकमों पर  ब्याज  129.0  163.0  197.0

 176.0 (2)  प्रतिष्ठान  व्यय  ate  wa  व्यय  124.0  150.0

 253.0  313.0  373.0

 क  केक  ह  जा

 जमा  रकमों  पर  ser  किये  गये  ब्याज  में  जमा  के  लिये  जुटाई  गई  रकमों  के  स्तर  में  हुई

 वृद्धि के  कारण  हुई  है  कौर  देय  ब्याज  की  दर  भारतीय  ford  बैंक  के  निदेशों  के  wae  निर्धारित
 की  जाती  है  ।  प्रतिष्ठान  ate  aa  व्यय  में  वृद्धि  इन  बैंकों  के  क्रियालापों  में  कुल  मिलाकर  हुए  विस्तार
 के  कारण  हुई

 ने
 =  |

 1970  से  1972  तक  की  अवधि  के  दौरान  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  ने  3161  शाखाएं  खोली  ae

 प्राथमिकता प्राप्त  क्षेत्रों  को  दिये  जाने  वाले  ऋणों  में  भी  काफी  वृद्धि  की  है  ।  इसके  लिए  बड़ी  संख्या

 में  कर्मचारी  प्रशिक्षण  की  इतनी  बड़ी  मात्रा  में  दिये  गये  ऋणों  पर  हुए  भ्र ति रिक्त  पर्यवेक्षण

 व्यय  कौर  शाखाएं  खोलने  का  प्रारंभिक  व्यय  शामिल  है  ।  नयी  शाखाओं  से  लाभ  प्राप्त  होने  में  समय

 लगेगा  ।  फिर  बैंकों  के  बढ़ते  हुए  क्रियाकलापों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  व्यय  में  हुई  afer  को

 प्रननुपातिक  रूप  से  अधिक  नहीं  माना  जा  सकता  |

 बैंक  अपने  व्यय  पर  कड़ा  नियंत्रण  रखते  हुए  व्यय  का  स्तर  व्यवसाय  में  होने  वाली

 वृद्ध  को  उचित  अनुपात  में  रखते  हैं  ।  सरकार  भी  बैंक  के  कार्यों  की  लगातार  समीक्षा  करती

 रहती  है
 a

 उनसे  भ्रनुरोध  करती  रहती  है  कि
 जहाँ  संभव  हो

 मितव्ययता
 लाने  के  लिए  विभिन्न कदम

 उठाएं ।
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 खाद्यान्नों  तथा  पेट्रोलियम  के  मूल्यों  में  वृद्धि  का  प्रभाव

 2896.  श्री  कार ०  वो  ०
 :

 श्री  प्रसन्न भाई  मेहता  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  खाद्यान्नों  तथा  पैट्रोलियम  उत्पादों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  के  सरकार  के  हाल  के  निर्णय
 >

 का  परिणाम  यह  निकला  है  कि  थोक  मूल्यों  के  सूचकांक  में  कौर  सामान्य  मूल्यों  में  afer  हो  गई

 और

 यदि  तो  कितनी  ?

 वित्त  मंत्रो  यशवंतराव  :  श्र  दालों  से  भिन्न  aa  के  थोक  मूल्यों

 का  सूचकांक  तैयार  करते  समय  निर्गम  मूल्यों  र  खुले  बाजार  मूल्यों  दोनों  को  उपयोग  में  लाया  जाता

 है
 |

 दालों  से  भिन्न  marr  के  मूल्यों  के  सूचकांक  में  27  अक्टूबर  3  नवम्बर  1973  के  बीच  2.5

 प्रतिशत  की  afer  हुई  जिसके  परिणामस्वरूप  सभी  दस्तूरों  के  सूचकांक  में  0.3  प्रतिशत  की  संभाव्य

 afer  होनी  थी
 ।

 वास्तव  सप्ताह  के  दौरान  सभी  वस्तु ग्न ों  के  सूचकांक  में  0.  4  प्रतिशत की

 कमी हुई

 पेट्रोलियम  निमित  पदार्थों  के  मूल्यों  में  हुई  वृद्धि  के  कारण  खनिज  तेलों  के  सूचकांक  पर  पड़ने

 वाले  प्रभाव  का  १9  लगभग  38  प्रतिशत  है  जिसके  परिणामस्वरूप  सभी  वस्तु

 के  सूचकांक में  1.  17  प्रतिशत की  वृद्धि  होगी

 राय-कर  को  राशि  वापिस  करने  के  लिए  श्रनिर्णोत  पड़े  मामले

 2897.
 श्री  मुख्तियार  fag  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 31  1973  को  विभिन्न  सालों  में  श्रायकर  की  राशि  वापिस  करने  के  लिए  कितने

 मामले  अनिर्णीत पढ़े  हैं

 गत  तीन  वर्षों  में  ऐसे  कितने  मामले  श्ररनिणित  पड़े  प्र

 सरकार  ने  ऐसे  मामलों  को  शीघ्र  निपटाने  के  लिए  क्या  विभिन्न  कार्यवाही  की  है  तथा

 उसका  क्या  परिणाम  निकला

 वित्त  मंत्री  यशवंतराव
 :

 31-3-1973  को  सीधी  वापसी  के  6918  मामले

 अनिर्णीत  पड़े

 पिछले
 तीन

 व  में  कर-वापसी  के  afford  पड़े  मामलों  की  संख्या  इस  प्रकार  है  ——y
 क

 अनिर्णीत पड़े  रहने  की  तारीख  सीधी  वापसी

 के  अ्रनिर्णीत

 की

 em
 सख्या

 31-3-1971  4,088

 1-3-1972  10,043

 i  एक ममा एएए  एस  एए  एएए
 31-3-1973  6,918
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 कर-वापसी  के  मामलों  के  निपटान  में  तेजी  लाने  के  लिए  किये  गये  वैधानिक  तथा  प्रशासनिक

 उपायों  का ब्यौरा 3 इस  प्रकार  है

 वैधानिक  उपाय

 कर-वापरो  को  मजूरी  के  लिए  कानन  के  अन्तर्गत  समय-सीमा  निर्धारित  की  गई  जिसके

 समाप्त  होने  पर  सरकार  निर्धारित को  वापसी  की  रकम  पर  12  प्रतिशत  वार्षिक  दर  से  साधारण  ब्याज

 देने  पर  बाध्य है  ।

 प्रशासनिक  उपाय

 (i)  सीधी  वापसी  के  मामलों  को  अनन्य  रूप  से  निपटाने  के  लिए  कर-वापसी AIST  परिमंडल  स्थापित

 अहमदाबाद  आर fri गये  हैं  ।
 ऐसे  परिमंडल

 QUST  दिल्ली  में  कायें  कर  रहे

 (ii)  विभाग  दवारा  देश  भर  में  कर  वापसी  सप्ताह  मनाए  जा  रहे  हैं  ताकि  वापसी  के  मामलों

 को  तेजी  से  निपटाया जा

 (iti)  वापसी  के  दावों  के  निपटना  में  विलम्ब  के  are  में  शिकायतें  रिकार्ड  करने  के  लिए  आयकर

 areal  और  निरीक्षण  सहायक  के  कार्यालयों  में  शिकायत  रजिस्टर  रखा  गया  है  ।

 (  )  वापसी  के  मामलों  को  शीघ्रता  से  निपटाने  की  आवश्यकता  पर  बल  देने  के  लिए  बोर्ड  दवारा

 समय-समय  पर  जारी  किये  गये  हैं  ।,

 (४)  आयकर  भ्र धि कारियों  के  काम  को  area  के  लिए  वार्षिक  मूल्यांकन  रिपोर्ट  तैयार  की  गई

 है  जिसमें  एक  ऐसे  कालम  की  व्यवस्था  की  गई  है  जिसमें  निरीक्षी  सहायक  श्रावित  से  यह  अपेक्षा

 की  गई  है
 कि  बे  इस  बात  पर  अपना  मत  व्यक्त  करें  कि  सीधी  वापसी  के  aden  तीन  महीने  के  भीतर

 निपटा  गये
 > त  अथवा  नहीं

 (vi)  सीधी  वापसी  के  दावों  के  निपटान  के  बारे  में  मासिक  रिपोर्टो  wrest  aged  के  माध्यम

 से  बोर्डे  के  पास  पेश  की  जानी  आवश्यक  इन  रिपोर्टों  से  ऐसे  वापसी  दावों  के  निपटान  पर  निगरानी

 रखी  जाती  ह  ।

 (vii)  कर-वापसी  के  जिन  मामलों  में  विलम्ब  gor  उनमें  निर्धारित  दवारा  ब्याज  की  मांग  न

 fea  जाने  पर  भी  व्याज  wer  करने  के  लिए  निर्देश  दिये  गये  हैं  ।

 किये  गयें  विभिन्न  उपायों  के  सीधी  वापसी  के  भ्र निर्णीत  पड़े  मामलों  की  संख्या  घटकर

 31-3-1973  को  6918  रह  गई  जबकि  31-3-1972  को  यह  संख्या  10,043  थी  ।

 काफी  तथा  श्रौषधीय  जड़ी  act  का  निर्यात

 2898.  श्री  ई०  ato  fag  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  रेंगेगी कि

 वर्ष  1972-73  में  we  ase  1973  में  अब  तक  में  काफी  झ्र ौर  प्रौषधीय  जड़ी

 बूटी  जेसे  पौधे  के  उत्पादों  के  निर्यात  से  कल  कितनी  विदेशी  मुद्रा  हरजीत  की  गई  ate

 क्या  पौधे  के  विशेषकर  जड़ी-बूटियों के  निर्यात  में  सरकार  कोई  सहायता  देती
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 es,  ललित
 9,  1895  (Saka)

 mites  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (ait  To  ato  :  काफी  तथा  सुगंधित  सामग्री

 सधी  aris  में  प्रयुक्त  होने  वाले  पौधों  के  बीजों  इरादी  के  निर्यात  से  रणजीत  विदेशी  राशि

 निम्नौकत  प्रकार  हैं

 श
 )

 ——————  न» ण (आंकड़े  स्  i
 ;

 तथा  अनन्तिम

 ्  1972-73  ag  1973-74

 1.  चाय  153,09,00,000  51,85,00,000

 1973  से  झ्रगस्त

 1973

 2.  काफी  32,93,00,000  29,32,00,000

 1973  से  अक्तूबर

 1973

 3.  श्रौपघियां  जड़ी  बूटियां  सुगन्धित  सामग्री

 तथा  ग्रोस्ज़ी  शादी  में  प्रयुक्त  होने  वाले  पौधों  के

 बीज  शादी  4,96,00,000  77,900,000

 1973  से  मई

 1973 तक  )

 पौधे  के  उत्पादों  को  जिनमें  ated  जड़ी  भ  शादी  भी  शामिल  निर्यात  करने  के  लिए

 निम्नलिखित सहायता  दी  गई  है  :

 चाप :

 रिलेट  दी  गई  है  जो  कीमत  के  अनुसार  भिन्न-भिन्न  होती चाय  निर्यातों  पर  उत्पादन  शुल्क  की

 काफी  :

 (1)  घरेलू  बाजार  में  खरीदी  गई  कच्ची  काफी  तथा  साधित  काफी  के  विनिर्माण  में  प्रयुक्त

 काफी  पर  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  में  छूट

 (2)  निर्यातित  फ्रैंच  काफी  के  विनिर्माण  में  प्रयुक्त  आयातित  माल  पर  सीमा  शुल्क  की  वापसी  |

 (3)  यदि  निर्यात  कीमतें  घरेलू  कीमत  से  अपेक्षाकृत  उंची  हैं  तो  निर्वात  बिक्री  तथा

 बिक्री  में  श्रौसत  कीमतों  के  बीच  अत्तर के झ्राधार पर के  ara  पर  निर्यातकों से  प्रीमियम  एकत्रित  fe  जाएगा

 लेकिन  निर्यात  संवर्धन  उपाय के  तौर  पर  जब  तक  यह  उत्तर  25/-  रु०  तक  नहीं  पहुंचता  कोई  प्रीमियम

 एकत्रित  नहीं  किया  जाता  जबकि  इस  सीमा  से  भ्रमित  पूर्ण  भ्रातृ  एकत्रित  किया  जा  रहा

 यदि  घरेलू  कीमतें  निर्यात  कीमतों  की  ग्रसेगा  अ्रधिक  हैं  तो  साधित  काफी  के  निवल  भार  में  कच्ची

 काफी  की  मात्रा  पर  छूट  दी  जाती  है  बशर्तें  कि  कच्ची  काफी  घरेलू  बाजार  में  खरीदी  गई  हो  ।

 (4)  इसके  अतिरिक्त  प. इन्स्ट्ट  काफी  के  विनिर्माताग्ों  को  निर्यातों  के  जहाज  पर  मूल्य  के  5

 प्रतिशत  तक  मशीनरी/फालतू  हिस्सों  के  लिए  श्रायात  प्रतिपूर्ति  लाइसेंस  दिये  जा
 रहे
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 ह

 स्रौषघीय  जड़ी  बूटियां  सुगन्धित  सामग्री  औषघि  safe  में  प्रयोग

 दोने  बाले  पौधे  के  खोज  जड़ो  भ

 कृष्ण  नहीं  ।

 मौसम  विज्ञान  विभाग  द्वारा  अक्सर  सूखाग्रस्त  रहने  वाले  क्षेत्रों  का  निर्धारण

 2899,
 at

 न
 ato

 f
 aa  पाटिल  :  क्या  पर्यटन  शर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  भारतीय  मौसम  विज्ञान  विभाग  ने  देश  में  उन  क्षेत्रों  का  निर्धारण  किया  है  जहां

 अक्तूबर  में  सूखा  पड़ता  कौर

 यदि  तो  वे  कौन  से  क्षेत्र  हैं
 ?

 पर्यटन  site  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  :  )  सरोजिनी

 जी

 लि  वार्षिक  वर्पण  विचलन  (25%  से  अधिक व ेके  वार्षिक
 विषय  विचलन  की

 20%  संभाव्यता )

 के  meat  पर  निम्नलिखित क्षेत्र  क्षेत्र  2

 सौराष्ट  पश्चिमी  उत्तर  बाल

 कर्नाटक  के  आन्तरिक  गुजरात  के  कुछ  तथा  उत्तरी  बिहार  का  एक  भाग  व  उसके

 निकटवर्ती  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश के

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  हारा  उद्योगों  तथा  व्यापारों  को  वित्तीय  सहायता  दिया  जाना

 900.  श्री  कार बी०  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  को  ह  man  दिया  गया  ते  कि  उद्योगों  तथा  व्यापारों  को  उन

 बैंकों  दवारा  दिये  गये  कृषि  संबंधी  ऋणों  के  श्रीपाल  में  ही  वित्तीय  सहायता  दी  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  अनुपात  निर्धारित  किया  गया  है
 ?

 faa  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुशीला  ate  यद्यपि  ऐसा  कोई  अनुपात

 निर्धारित  नहीं  gar  है  तथापि  लक्ष्य  यह  कि  सभी  वास्तविक  उत्पादन  झावश्यकताशओओं  के  लिए  ऋण  की

 व्यवस्था  की  कृषि  उन  क्षेत्रों  में  से  एक  है  जिनकी  मूल  भूतकाल  में  उपेक्षा  की  गयी  है  सनौर  इसलिए

 नीति  में  इस  बात  पर  बल  दिया  है  कि  इस  क्षेत्र  को  अधिक  मात्रा  में  ऋण  दिया  जाए  ।  साथ  ही  उद्योग

 कौर  व्यापार  की  वास्तविक  झ्रावश्यकताग्रों  का  वित्त-पोषण  किया  जाता  है  ।

 जाली  बेकिंग  फर्मों  द्वारा  किया  जाने  वाला  व्यापार

 01.  श्री  कार वो  ०  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  देश  में  विभिन्न  फर्में  चिट  फंड  सेविंग  यूनिट्स  तथा  वित्त
 कम्पनियों  के  नाम  से  बैंकिंग  कार्य  कर  रही  कौर

 इस  प्रकार  जाली  बैंकिंग फर्मों  वे  गयें  को  सीमित करने  के  लिये  सरकार  का  विचार इस

 क्या  कार्यवाही करने  का  है  ?
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 वित  मन्त्री  यशवन्तराव  :  भारतीय  रिजेंट  बैंक  ने  सूचित  किया है  कि  उसके

 ध्यान  में  ऐसा
 कोई  दृष्टान्त  नहीं  ae  है  कि  कोई  फर्म  चिट  फण्ड/बचत  एकक/वित्त  कम्पनी  के  नाम  से

 बैंक  काय  कर  रही  तथापि  हाल  ही  में  अखिल  केरल  चिट्टी  कर्मचारी  संघ  कौर  प्रतीत  केरल
 प्राईवेट  बैंक  कर्मचारी  कोट्टायम  से  प्राप्त  एक  शिकायत  की  जांच  पड़ताल  कर  रहा  है  जिसमें  कहा
 गया

 है
 कि

 कई  प्राईवेट  बैंक  ate  चिट्टी  संस्थान  वही  कार्य  कर  रहे  हैं  जो  वाणिज्यिक  बैंक  करते  ea

 बैंकिंग  विनियमन  शभ्रधिनियम  1949 की  धारा  49  क  के  yea  वाणिज्यिक  बैंकों के

 mara  किसी  व्यक्ति  को  चैकों  द्वारा  जमा  रकमों  की  निकासी  को  स्वीकार  करने  के  face  विशिष्ट
 प्रतिबन्ध  है  कौर  इसका  उल्लंघन  की  धारा  46(4)  के  अन्तर्गत  दण्डनीय  रजव  बक

 के  ध्यान  में  जब  कोई  उल्लंघन  की  बात  कराती  हैं  तो  बेक  जिसे  बैंकिंग  विनियमन  1949
 के  प्रशासन  का  कार्य  सौंपा  गया  है  सम्बद्ध  पार्टियों  के  साथ  मामला  उठाया  जाता

 Recovery  of  Arrears  of  Income-Tax
 2902.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai

 State  :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to

 (a)  the  total  estimated  amount  of  Income  tax  arreats  yet  to  be  realised;  and

 (b)  the  measures  proposed  to  be  taken  by  Government  to  realise  Income-tax  arrears  ?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  Yeshwantrao  Chavan)  :(a)  The  net  arrears  of  [Income-
 tax  yet  to  be  realised  as  on  31-3-73  amount  to  Rs.  483.10  crores

 (b)  The  measures  already  taken  by  Government  and  proposed  to  be  taken  to  realise
 income-tax  arrears  are  given  in  the  Statement

 Statement

 During  the  recent  years,  the  Government  has  taken  the  following  specific  measures
 to  speed  up  collections  of  outstatnding  income-tax  arrears

 (i)  Prior  to  1961,  recovery  of  tax  arrears  was  done  by  State  authorities  who  could

 not  evince  sufficient  interest  in  the  collection  of  revenue.  The  1961  Act,  there-

 fore  incorporated  a  selfcontained  Recovery  Code  and  made  psovision  for

 Tax  Recovery  Officers  who  could  be  Departmental  Officers.  Tax  Recovery
 work  has  been  taken  over  in  all  the  charges  by  the  Commissioners  of  Income-tax

 except  for  three  districts  of  West  Bengal  and  the  Andaman  Nicobar  Islands

 (ii)  Introduction  of  the  scheme  of  functional  distribution  of  work  i.e  the  col-

 lection  of  taxes  has  been  made  the  specific  function  of  one  or  more  Income-

 tax  Officers  in  the  Range,  233  Income-tax  Officers  all  over  India  are  now

 attending  to  this  work

 (iii)  Acceptance  of  crossed  cheques  by  the  Departmz2nt  and  op2ning  of  special  re-

 ceipt  counters  for  this  purpose  in  the  Incom2-tax  01255

 (iv)  Publication  of  names  of  assessees  who  are  defaulters  in  the  payment  of  taxes

 over  certain  prescribed  limits

 (v)  Arrear  Clearance  Fortnights  are  bzing  observed  all  over  the  country  During

 this  period,  special  emphasis  is  laid  on  carrying  out  pendin  adjustments/recti-

 fications  giving  effect  to  appellate  orders  and  collecting  the  net  demand  due

 from  the  assessees

 15;
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 (vi)  173  officers  of  the  Income-tax  Department  have  been  appointed  as  Tax  Recovery

 Officers  all  over  India.  50  more  posts  of  Tax  Recovery  Officers  have  been  san-

 ctioned  recently.  5  officers  of  the  status  of  Commissioners  of  Income-tai  and  a

 number  of  Additional  Commissioners  of  Income-tax  are  working  as  tax

 Recovery

 (vii)  The  time  limit  for  completing  the  assessments  has  been  reduced  to  two  years

 after  the  end  of  the  assessment  year.

 A  Special  Cell  has  been  formed  in  the  Office  of  the  Central  Board  of  Direct  Taxes,

 to  scrutinise  and  review  individual  cases  where  arrears  of  more  than  Rs.  10  lakhs  are  out-

 standing  to  give  proper  guidance  to  field  officers  to  take  effective  follow-up  action:

 With  a  view  to  tackling  the  problem  of  tax  arrears  and  evolve  a  firm  policy,  the  Minister

 of  State  in  the  Ministry  of  Finance  had  discussions  with  Chairman  and  Members  of  the

 Central  Board  of  Direct  Taxes,  Commissioners  of  Income-tax  in  the  charges  of  Delhi,

 West  Bengal,  Madras,  Kanpur  and  Lucknow  and  the  representatives  of  the  Officers  Fe-

 deration  and  Associations.  As  a  result  of  these  discussions,  the  following  steps  are

 being  taken  on  priority  basis.

 (1)  Strengthening  the  cadre  of  Income-tax  Officers  and  Tax  Recovery  Officers.

 (2)  Augmenting  the  number  of  Assistant  Commissioners  of  Income-tax  for  speedy

 disposal  and  clearance  of  arrears  of  appeals.

 (3)  New  procedure  has  been  evolved  for  the  speedy  write  off  of  irrecoverable  de-

 mands,

 (4)  Expediting  adjustment  of  taxes  already  paid,  disposal  of  applications  for  recti-

 fications  and  orders  to  give  effect  to  appellate  orders.

 (5)  Requesting  the  appellate  authorities  to  take  up  all  appeals  and  references  where

 large  demands  are  involved  on  a  priority  basis.

 (6)  Enlisting  of  the  co-operation  of  officers  through  their  respective  Associations

 and  Federation.

 Member  (Budget),  Central  Board  of  Direct  Taxes  has  been  holding  discussions  with

 the  Commissioners  of  Income-tax  to  guide  them  in  tackling  this  problem  with  particular

 reference  to  cases  involving  large  demands.

 The  Wanchoo  Committee  have  made  a  number  of  recommendations  some  of  which

 have  been  incorporated  in  the  Taxation  Laws.  (Amendment)  Bill,  1973  now  before  the

 Select  Committee,

 Smuggled  Goods  seized  in  Maharashtra

 2903.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  quantity  of  smuggled  goods  seized  in  Maharashtra  during  the  last  three

 years;

 (b)  the  numter  of  persons  against  whom  action  has  been  taken  inthis  connection

 as  also  the  nature  of  action  taken  against  them;  and

 (c)  the  value  of  gold,  111  111६  51<111  VU  rency  out  of  the  goods  so  seized  ?
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 The  Minister  of  Finance  (Shri  Yeshwantrao  Chavan)  :  (a)  to  (c)  The  information  is

 being  collected  and  will  be  laid  on  the  table  of  the  Sabha.

 Smuggled  Goods  Seized  in  Rajasthan

 2904,  Shri  Hukam  Chand  Kachwai

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  quantity  of  snuggled  goods  seized  in  Rajasthan  during  the  last  three  years;

 (b)  the  number  of  persons  against  whom  action  has  been  taken  indicating  the  nature

 thereof;  and

 (c)  the  value  of  gold  in  rupees  out  of  the  smuggled  goods  so  seized  ?

 The  Minister  of  Fimance  (Shri  Yeswantrao  Chavan)  :  (a)  The  quantity  of  smuggled

 goods  seized  in  Rajasthan  during  the  last  three  years  is  as  follows  :-\

 1971
 ———

 Gold  12,264  grams

 Silver  3,463  grams

 Watches  537

 Synthetic  yarn  Rs.19,000

 Rs, Synthctic  Fabric  7,009

 Other  goods  Rs.  8
 lakhs

 1972
 a

 Gold  18,430  rams
 Silver  815  Kg,

 Watches  2,962

 Synthetic  Yarn  Rs.30,000

 Synthetic  Fabric  Rs.46,000

 Precious  Stones  76,608  cts.

 Rs.  6  lakhs Other  goods

 क
 1973

 (Upto  ब  fey
 Gold  2,590  grams
 Silver  30Kg.
 Watches  1,424

 Synthetic  Yarn  Rs.4,000
 Precious  Stones  33,975  cts.

 Other  goods
 ne  oe

 Rs.1  |
 lakhs

 (b)  Number  of  persons  arrested  in  connection  with  the  above  mentioned  seizures 1S

 1971  18

 1972  20

 1973  (Upto  Sept.)  17
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 Criminal  prosecution  and/or  departmental  action  for  imposion  of  personal

 penalties  against  those  persons  is  taken  having  regard  to  the  cvidence  available.

 (c)  The  approximate  value  of  the  seized  yold  at  the  Indian  market  rate  is  as

 follows

 1971  Rs  3  lakhs

 1972  Rs,  6  lakhs

 1973(Upto Se ept.)  Rs  76,090

 Overtime  Allowance  paid  to  the  Empl  VIVES  WU nveaac  of  है  ommerce  Mi: EY  mistry

 2905.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  nister  of  Commerce  be  pleased  to
 State

 (a)  whether  the  amount  of  Overtime  Allowance  paid  during  the  financial  year  1972

 73  to  the  emplyees  working  in  his  Ministry  has  considerably  increased  as  compared  to

 that  paid  during  the  years  1970-7!  and  1971-72

 (b)  if  not  the  year-wise  amount  of  expenditure  incurred  on  Overtime  Allowance

 during  the  said  financial  years  ;

 (c)  whether  Government  propose  to  effect  a  cut  in  the  amount  of  Overtime  110'४9'1025

 to  be  paid  during  the  financial  year  1973-74,  keeping  in  view  the  financial  crisis;  and

 (d)  Government’s  prospective  policy  and  planning  in  this  regard  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  A.C.George)  (a)  While

 the  over-time  allowance  expenditure  incurred  during  the  financial  year  1972-73  had  slightly

 increased  as  compared  to  that  incurred  during  1970-71  it  has  considerably  decreased  as

 compared  to  1971-72

 financial (b)  Details  of  overtime  allowance  expenditure  incurred  during  the  Jast  thr

 years  are  as  under
 a  ee  ee

 Year  Amount

 ee  ण ee
 1970-71  09,145

 1971-72  2,62,685

 1972-73  .  डक  19,20

 (c)  Ministry  has  already  restricted  grant  of  overtime  allowance  to  1/4  th  of  the  monthly
 emoluments  of  the  members  of  staff  except  incase  of  personal  staff  and  the  staff  working
 in  Parliament  Section  during  Parliament,  session

 (d)  According  to  Government  decision  on  the  recommendation  of  the  hird  Pay
 Commission  regarding  overtime  allowance  the  system  of  grant  of  overtime  allowance  in

 non-industrial  establishments  shall  continue  but  the  conditions
 Under

 which  this  allowance

 may  be  granted  shall  be  tightened.

 Temporary  Employees  in  the  Ministry  of  Finance

 2906  Shri  Hukam  Chand  Kachwal  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to

 state

 (a)  the  number  of  employees  who  are  still  temporary  even  after  rendering  five  years
 of  service  in  his  Ministry;  and
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 (b)  the  action  proposed  to  be  taken  by  Government  to  make  them  permanent  ?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  Yeshwantrao  Chavan)  :  (a)  &  (b)  The  total  number  of

 employees  in  the  Ministry  of  Finance  proper  who  have  rendered  more  than  five  years’
 service  and  who  are  still  temporary  is  322.  Confirmation  of  temporary  employees  as  per-
 manent  depends  on  availability  of  permanent  vacancies  and  also  their  suitability  for  this

 purpose.  Reviews  are  undertaken  from  time  to  time  to  convert  temporary  posts  in  to

 permanent  ones,  subject  to  the  prescribed  norms  being  fulfilled,  and  to  make  the  eligible
 personnel  permanent  against  those  posts.

 होजरी  यूनिट्स  का रन रिंग  शीर्षक  के  अंतर्गत  समाचार

 2907.  श्री  जगन्नाथ  मिश्र  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 कया  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  15  सितम्बर  1973  के  टाइम्स में में

 होजरी  यूनिट्स  का  का रन रिंग  बैग्स  शीर्षक  के  अंतर्गत  प्रकाशित  समाचार  को  कौर  दि  लाया  गया  > ह्  att

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  am  प्रतिक्रिया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  मसें  उपमंत्री  To  सी  ०  :  तथा  जी  हां  ।  भ्रायातित  ऊनी

 चोथड़ों  की  खुले  बाजार  में  बिकने  के  संबंध  में  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  तथा  अखबारों  में  भी  इसके  समाचार

 am  हैं
 ।

 कुछ  हद  तक  भारत  के  ऊनी  वस्त्र  उद्योग  के  हौजरी  क्षेत्र  पर  प्रभाव  पड़ा  है  ।  हौजरी
 निर्यातों  के  आधार  पर  चीथड़ों  का  श्रायात  करने  की  wa  अनुमति  नहीं  है  ।  चूंकि  चीथड़े  art  उद्योग
 के  लिए  कच्ची  सामग्री  हैं  शर  वे  भारत  में  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  नही ंहैं  इसलिए  उनका  आयात  करना

 ग्रावश्यक  |  ।  आयात  सीमित  कर  दिया  गया  है  तर  ग्य  इसी की

 अनुमति  केवल  वास्तविक  उपभोक्ताओं  के  लिए  तथा  wet  कंबलों  के  निर्यात  की  एवज  में  है  ।  इसके
 अलावा  चीथड़ों  के  रूप  में  ora  किए  जाने  वाले  ऊनी  सिले-सिलाये ai  को  भारत  में  भेजने से  पुर्व
 अनिवार्य  रूप  से  काट-छांट  देना  जरूरी  है  ।  चीथड़ों  के  रूप  में  पहनने  योग्य  सिले-सिलाये  वस्त्रों का  आयात

 सना  करने  के  लिए  ऊनी  चीथड़ों  को  परिभाषा  संशोधित  की  गई  है  ।  चीथड़ा  विरोधी  समिति  दुबारा

 लगाए  गए  स्टारों  भी  अभी  तक  सिंदूर  नहीं  हुए  हैं ।

 स्टेपल  धागे  शौर  नायलोन  धागे  के  वितरण  के  बारे  में  अखिल  भारतीय  बुनकर

 एसोसियेशन हारा  दिया  गया  अभ्यावेदन

 2908.  श्री  जगन्नाथ  मिश्र  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  का  विचार  अखिल  भारतीय  बुनकर  एसोसियेशन  दुबारा  दिए  गए  अभ्यावेदन

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  स्टेपल  धागे  शौर  नायलोन  धागे  के  वितरण  को  वर्तमान  व्यवस्था  को  बदलने

 का  शहर

 द 4 |  )  यदि  तो  उसका  मुख्य  ब्यौरा  कया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  ato  :  सरकार  को  इस  विषय  पर  अखिल

 भारतीय  बुनकर  संघ  से  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता  |
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 अखिल  भारतोय  दस्तकारी  बोर्ड  के  कर्मचारियों  को  कम  दरों  पर  ५  का  दिया  जाना

 9.  श्री  जगन्नाथ राव  जोशो

 डा०  लक्ष्मी  नारायण  पांडेय

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रिजर्व  डिजाइन  तथा  डेवेलपमेंट  सेन्टर  नई  दिल्‍ली  तथा  अ्रखिल  भारतीय  दस्तकारी

 बोर्ड  के  लगना  so  कर्मचारियों  में  से  46  कर्मचारी  दैनिक  मजूरी  तथा  वैसे  ही  कार्य  के  लिए  बाजार

 से  बहुत  कम  मजूरी  पर  काम  कर  रहे  हैं  हालांकि  उनमें  से  कुछ  ais  अथवा  दस  वर्षों  से  कार्य  कर  रहे

 ay)

 क्या  सरकार  को  कर्मचारियों  से  एक  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ है  जिसमें  spatter  किया  गया  है

 कि  उनके  क्त  को  mf  तथा  बेत तता तों  में  सुधार  किया

 यदि  at,  तो  उसको  मध्य  मांगे  क्या  गौर

 इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है ।

 वाणिज्य  मंत्रालय में  उपमंत्री  ए०  ato  अखिल  भारतीय  हस्तशिल्प  ate

 रीजनल  डिजाइन  तथा  डेवलपमेंट  सेन्टर  नई  दिल्ली  के  कर्मचारियों  की  कुल  संख्या  62  है  ।  इनमें

 से  25  देय  दैनिक  मजूरी  पर  हैं  तथा  उनमें  से  केवल  7  की  नौकरी  8  वर्ष  से  अधिक  की

 जी  हां

 (1)  तन  olzzar

 (  2  सरकारो  ग्रा वात  का  अजन

 (3)  निमित  वेततमानों  पर  fates ।

 सरकार  कुछ  नियमित  पदों  को  बताने  की  कोशिश  कर  रही

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  में  धोखाधड़ी  के  मामलों  के  बारे  में  केन्द्रीय  सतकंता

 विभाग  के  अध्ययन  दल  द्वारा  प्रतिवेदन  का  दिया  जाना

 2910.  श्री  रणबहादुर सिह  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सतकंता  विभाग  तथा  वित्त  मंत्रालय  के  बेकिंग  विभाग  के
 ो  अध्ययन दल  ने

 राष् टी कृत  बैंकों  में  धोखाधड़ी  तथा  wear  कलाकारों  की  रोकथाम  के  लिए  की  जाने  वाली  कार्यवाही के  विभिन्न

 पहलों  के  बारे  में  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  कौर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 वित्त  मंत्री  यशवन्तराव  कामिक  विभाग  मंत्रिमण्डल

 पर  केन्द्रीय  सतकंता  आयोग  ने  कुछ  चुने  हुए  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  में  सतकंता  व्यवस्था  का  निरीक्षण  करने

 तथा  sak  सम्बन्ध  में  रिपो  करने  के  लिये  एक  अध्ययन  दल  का  संगठन  किया  है  जिसमें  केन्द्रीय  सतकंता

 रावत  के  सचित्र  तथा  बैंकिंग  विभाग  मौर  केन्द्रीय  जांच  कार्यालय  के  एक-एक  प्रतिनिधि  wera

 दन  ने  केन्द्रीत  सतर्कता  आयोग  को  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  है

 अध्ययन  दल  के  निष्कर्ष  स  सहमत  विभिन्‍न बैंकों  तथा  सम्बद्ध

 अधिकारियों  द्वारा  उन  सिफारिशों  के  प्राकार  पर  कारवाई  की जा  रही  हैं  ।
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 नगरों  श्रेणी  में  सम्मिलित  किया  जाना

 2911.  पी०  जी  ०  मावलंकर  :  क्या  वित्त  मंदी  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 भारत  में  उन  प्रमुख  नगरों  के  नाम  क्य  a  Fas  सम्मिलित किया  गया

 क्या  अ्रहमदाबाद  को  उक्त  श्रेणी ही  से  निकाल  दिया  गया  है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;
 ~

 क्या  सरकार  इस  मामले  पर  नए  fat  से  विचार  करेगी  तथा  नए  साक्ष्यों  के  आधार  पर

 अ्रहमदाबाद जैसे  नगरों  को  श्रेणी  सम्मिलित  करेगी
 ?

 वित्त  मंत्री  यशवन्तराव  से  केन्द्रीय  कर्मचारियों  को

 1  नवम्बर  1973  से  ye  नगर  निवास  प्रतिपूर्ति  भत्ता  कौर  मकान  किराया  भत्ता  मंजूर  करने  के  प्रयोजन

 के  लिए  नगरों  का  1971  की  जनगणना  रिपोर्ट  में  दी  गयी  संबंधित  निगमों/नगरपालिकाग्रों  की

 आबादी  की  मबादी  के  आधार  पर  किया  जाता  था  !  इस  प्राधा  पर  मद्रास और  हैदराबाद

 को  श्रेणी  में  सम्मिलित  किया  गया  परन्तु  भ्रहमदाबाद  को  इसमें  शामिल  नहीं  किया गया  था  ।  यह

 निर्णय  किया  गया  हैकि  1  नवम्बर  1973  से  नगर  निवास  प्रतिभूति  भत्ता  मंजूर  करने  के  प्रयोजनार्थ

 शहरों का  1971  की  जनगणना  रिपोर्ट  में  दिखाये  गये  संबंधित  शहरी  क्षेत्र  की  आबादी  के

 mare  पर  किया  जाना  इस  संबंध  में  आवश्यक  रादेश  जारी  किये  जा  रहे  |: अ ए श्रौर  नगर  निवास

 प्रतिभूति  भत्ता  मंजूर  करने  के  प्रयोजन  के  लिए  अहमदाबाद को  जब  श्रेणी  में  शामिल किया  जाएगा

 इण्डियन  एयरलाइंस  को  नियमित  उड़ानें

 2912.  श्री  पी०  जी  ०  क्या  पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  देश  भर  में  इण्डियन  एयरलाइंस  की  उड़ानें  नियमित  रूप

 से  ग्र नियमित जिससे है  जिससे  यात्रियों  को  समय  की  बरबादी  के  साथ-साथ  बड़ी  कठिनाइयां  हो  रही

 तथा  संदेह  रहता  है  ;  ak

 तो  परिस्थिति को  शीघ्र तथा  कुशलता-पू  बक  सुधारने  के  लिए  सरकार  क्य  कार्यवाही

 कर  tel है  ?

 संचार  तथा  पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  :

 इंडियन  एयरलाइंस  ने  3  खारवेल  विमान  os  पर  लिए  जिनमें  से
 2

 or  चक  हैं  तथा

 तीसरे  के  शीघ्र  ही  wer  की  arma  इंडियन  एयरलाइंस  का  4  बोइंग  विमान  प्राप्त  करने का  प्रस्ताव

 न है  जिनके  fe  197  अंत  के  लगभग  प्राप्त  हो  जाने  की  आशा है  मान-बेचे  में  प्रस्तावित

 बढ़ोतरी  होने  डायन  एयरलाइंस  '  सेवायों  की  नियम-पूर्ववतता  एवं  समय-पाबंदी  में
 काफी  सुधार

 होने  की  आशा है  ।
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 नला  नील

 विकासशील  देशों  को  उनके  निर्यात  के  संबंध  में  विशेष  रियायतें  देने  के  लिए

 इंटरनेशनल  चेम्बर  श्राफ  कामर्स  की  सिफारिश

 2913.  श्री  एम ०  एस  ०  शिव स्वामी  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इंटरनेशनल  चेम्बर  श्राफ  कामर्स ने  हाल  ही  में  विकसित  देशों  से  यह  अनुरोध  किया

 है  कि  विकासशील  देशों  को  उनके  निर्यात  के  संबंध  में  विशेष  रियायतें  दी  जायें  और

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  ard  क्या  है ं?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप मंत्रो  To  सी  ०  :  (  समाचार पत्तों  में  ऐसा  समाचार

 ara है  कि  ware  वाणिज्य  मंडल  के  जिन्होंने  हाल  ही  में  भारत  की  यात्रा  की  थी

 बताया
 था

 कि  म्रंतर्शष्ट्रीय  वाणिज्य  मंडल  ने  विकसित  देशों  से  कहा  है  कि  वे  विकासशील  देशों  को

 उनके  निर्यात  बढ़ाने  के  प्रयास  में  विशेष  रियायतें  तथापि  संकल्प  waar  सिफारिशों  की  प्रतियां

 जिन्हें  अंतर्राष्ट्रीय  वाणिज्य  मंडल  ara  स्वीकार  किया  गया  ae  तक  भारत  सरकार  द्वारा  प्राप्त

 नहीं हुई  है  ।

 व्यापार  वार्ता  के  बारे  में  भारत-कनेडियन  श्रमिक  परामर्श

 2914.  श्री न नरेन्द्र  fag:

 प्रसाद  यादव  : श्री ज्ञ  निश्चय
 द  ह दे क द दि  aes

 नया  वाणिज्य  मंत्री  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  1973  के  प्रथम  सप्ताह  में  दोनों  देशों  के  बीच  व्यापार  वार्ता  के  बारे  में  भारत

 कनेडियन  श्रमिक  परामर्श  की  वार्षिक  बैठक  दिल्‍ली में  हुई  थी

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला ?

 क्या  ऊर्जा  संसाधनों  के  उपयोग  तथा  लौह  मिश्र  के  विकास  की  संभावना झ्र ों  का  पता  लगाने

 के  लिए  कोई  नया  करार  किया  गया

 यदि  तो  उसकी  रूप  रेखा  कया  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  To  सो
 ०

 जाज  )  भारत  सरकार  तथा  कनाडा  सरकार  के

 बीच  पहला  आधिक  1973  के  पहले  सप्ताह  में  नई  दिल्‍ली  में  हुमा  था

 बात  चीत  उन  विस्तृत  पतलूनों  पर  हुई  जिनमें दोनों  देशों के  बीच  श्रमिक  सहयोग  संभव है

 बातचीत  आधिक  सहयोग  के  विशिष्ट  क्षेत्रों  विशेष  रूप  से  भारत  को  कनाडा  की  विकास  सहायता

 दोनों  देशों  के  बीच  कनाडा  तथा  किसी  तीसरे  देश  में  संयुक्त  नागरिक  विमानन

 तथा  पय  तथा  विज्ञान  व  तकनीकी  के  क्षेत्रों  में  सहयोग  का  पता  लगाने  तथा  अ्रभिज्ञात करने  के  बारे

 में  हुई
 ।

 जी  नही ं।

 प्रश्न नहीं  उठता
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 पंजाब  बिद्युत  बोर्ड  हारा  बाजार  से  ऋण  लेने  के  लिये  किया  गया  श्रतुरोध

 915  श्री  रघुनन्दन लाल  भाटिया  कया  faa  मंत्री  ह॒  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 बया  पंजाब  विद्युत  ats  ने  अतिरिक्त  बिजली  उत्पादन  क्षमता  स्थापित करने  के  लिए

 बाजार  से  0  करोड का  ऋण  लेने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  की  अनुमति  मांगी  श्र

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  उस  पर  कोई  निर्णय  लिया

 वित्त  मन्त्री  यशवंतराव चव्हाण  )  चालू  वर्ष  में  ऐसा  कोई  कवि  झ्रावेदन-पत्र  प्राप्त

 नहीं  टना
 =

 यह  प्रश्न  उपस्थित  नहीं  होता  ।

 के  आयकर  अधिकारियों को  पदोन्नति

 916.  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह॒  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  श्रेणी  2  के  आयकर  अधिकारियों की  पदोन्नति  उतनी  शीघ्रता  से  नहीं  होती  जितनी  शीघ्रता  से

 अन्य  केन्द्रीय  सेवाओं  के  अधिकारियों  की  होती  है

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;

 (7)  क्या  उनकी  पदोन्नति  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  अथवा  मार्गदर्शी  सिद्धांत  है  i  दौर

 यदि at,  तो  क्या ?

 faa  मंत्री  यशवन्तराव  चव्हाण )  (7)  सूचना  की  जा  रही  है  a  सदन  की

 मज पर  रख  दी  जाएगी ।

 यूरोपीय  साझा  बाजार  के  देशों  द्वारा  भारतीय  प्राकृतिक  संसाधनों  का  विदोहन

 2917.  श्री  रघुनन्दन लाल  भाटिया  :  क्या  वाणिज्य मंत्री  यह ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यूरोपीय  साझा  बाजार  चाहता  है  कि  भारत  प्राकृतिक  संसाधनों के  विदोहन के  लि

 यूरोपीय  झ्राधिक  समुदाय  पूंजी  को  भेदभावपूर्णਂ  भूमिका  द्वारा  करदा  करने  दे  ;  कौर

 यदि  तो  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 वाणिज्य  मंत्रालय में  उपमंत्री  To  सी
 ०

 तथा  वाणिज्यिक  सहयोग  करार  की

 विभिन्न  बातों पर  ,  जिसमें  एक  दूसरे  के  प्राकृतिक  ,  प्रौद्योगिकीय  तथा  अन्य  संसाधनों  से  लाभ  उठाने

 का  प्रश्न  भी  शामिल  य्रोपीय  झ्राथिक  समुदाय  के  साथ  बातचीत चल  रही

 सर्जिकल  उपकरणों  का  निर्यात

 2918.  श्री  राजदेव  fag:  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मद्रास  के  निकट  स्थित  सर्जिकल  उपकरण  संयंत्र को  भारतीय  इंजीनियरिंग  निर्यात

 संविधान  परिषद  द्वारा  सर्जिकल  उपकरणों  के  प्रमुख  निर्यातक  के  रूप  में  मान्यता  दी  गई  है

 यदि  तो  संयंत्र  कोगत  तीन  वर्षों  में  निर्यात  से  कितनी  श्राय  हुई  ;  ak

 क्या  सरकार  इसे  निर्यातोन्मुख  उद्योग  मानने  और  अधिकतम  संरक्षण  प्रदान  करने  को

 तत्पर  है
 ?
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 लिखित  उत्तर 10  1973
 ee  क

 stir  मंत्रालय  ग  उपमंत्री  ए०  सो
 ०

 :  जी  हां  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  सर्जिकल  उपकरण  संग्रंत्र  द्वारा  सर्जिकल  उपकरणों  के  निर्यात

 निम्नोक्त  प्रकार  रहे  न्र

 1979-71  om  29,  13  लाख  रुपये

 1971-72  .  45,91  लाख  रुपये

 1972-73  .  50.71  लाख  रुपये

 इंजीनियरिंग  निर्यात  संवर्धन  परिषद

 (7)  संयंत्र  कों  निर्यात  अभिमुख  उद्योग के
 ro a  में  मान्यता देना  इसके  उत्पादन  के  संबंध A  इसके

 निर्यात  निष्पादन  पर  निर्भर  करेगा

 श्रन्तर्राष्ट्रीय  मंडियो ंमें  बाकी को  बढ़ती  हुई  मांग

 2:79.  श्री  राजदेव  सिह  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अन्तर्राष्ट्रीय  मंडियों  में  भारतीय  काफी  की  मांग  बढ़ती जा  रही  है  ?

 यदि  तो  क्या  सरकार  काफी  के  वर्तमान  उत्पादन  से  fea  में  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा

 कर  सकती  कौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  हैं ?

 दारणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  सो०  :  तथा  जी

 काफी  का  वर्तमान  उत्पादन  90,000 मे०  टन  वर्ष  1972-73  की  फसल  के  मौसम  के  लिए

 उत्पादन  लक्ष्य  59,400  मे०  टन  था  श्र  31-10-73  तक  इसमें  से  89,873  मे०  टन  पूल  में  प्राप्त

 हो  चुका  वर्ष  1973-74  की
 फसल

 के  दौरान  इतना ही  उत्पादन  होने  का  अनुमान  है  ।  वर्तमान

 उत्पादन  स्तर  से  बढ़ते  हुए  निर्यात  बाजार  तथा  आंतरिक  मांग  को  पूरा  होना  संभत्र  हो  जाएगा  ।

 राशा है  fe  पांचवीं  योजना  अवधि  के  oa  तक  मुख्य  रूप  से  उपज  बढ़ने  तथा  साथ  ही  नये  क्षेत्रों
 में  उत्पादन  होने  के  कारण  1,14,000  Ho  टन  तक  उत्पादन  पहुंच  जायेगा  ।  अनुमान  है  कि  पांचवीं

 योजना  प्रगति  के  aa  तक  निर्यात  61,000  मे ०  टन  तक  पहुंच  जायेगा  जिसकी  पूर्ति  बढ़ते  हुए

 दन  से  सुगमता  से  हो  सकेगी  ।

 बम्बई  जल  प्रदाय  एवं  निकासी  परियोजना  के  लिये  प्रन्तर्राष्ट्रीय  विकास

 एसोसियेशन  को  ओर  से  विशेष  ऋण

 2920,  श्री  राजदेव  fag:  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  अंतर्राष्ट्रीय  विकास  एसोसिएशन  ने  बम्बई  जल  प्रदाय  निकासी  परियोजना

 के  अन्तर्गत  ब्रिटिश  कार्यों  के  प्रथम  चरण  के  लिए  5.5  करोड़  डालर  का  ऋण  देना  स्वीकार  किया

 श्र

 यदि  तो  क्या  इस  परियोजना के  लिए  इससे  पहले  किसी  अरन्य  देश  की  ओर  से  भी

 ऋण  प्राप्त हुआ  है  ?

 fra  मंत्री  (sit  यशवन्तराव  :

 इस  परियोजना  के  लिए  भूतकाल  में  कोई  wer  विदेशी  ऋण  प्राप्त  नहीं  gar
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 Written  Answers  November  33,  1973

 ae

 फ्लाइंग  क्लब

 2921.
 को  राजदेव  fag:  क्या  पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  पिछले  25  auf  से  फ्लाइंग  क्लबों  की  संख्या  12  से  बढ़कर  24  हो  गई

 परन्तु  सरकार के  बजट  में  व्यवस्था  प्रतिवर्ष  35  लाख  wait  स्थिर  रही  है  ;  wie

 यदि  तो  इन  क्लबों  को  संरक्षण  न  देने  के  क्या  कारण  हैं  जब कि  ये  राष्ट्र  निर्माण

 में  महत्वपूर्ण  योगदान  दे  रहे  है ं?

 संचार  तथा  पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  राजबहादुर  )  :  फ्लाइंग  rai  की  संख्या

 1948  में  9  से
 बढ़कर

 1973  में  25  हो  गयी

 जी  वर्ष  194s  के  दौरान  प्लाइंग  क्लबों  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दी  गयी  सहायता

 लगभग  5  लाख  रुपये  थी  वर्ष  1973-74  के  लिए  78  लाख  रुपये  की  व्यवस्था  को  गयी

 है  ।

 प्रशन  as हीं  उठता  |

 पटसन  उत्पादकों  को  सांविधिक  उपबंधों  के (  ह  तर्गत  नियत  न्यूनतम  मूल्य  न  देना

 2922.  श्री  दर्जन  सेठी  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  पटसन  निगम  पटसन  उत्पादकों  से  पटसन  की  वसूली  न  कर  पाने

 के  कारण  पटसन  उत्पादकों  को  सांवधिक  उपबंधों  के  अंतर्गत  नियत  157.  66  रुपये  का  न्यूनतम  मूल्य

 भी  नहीं  दिया  जा  रहा  है  ;  ak

 यदि  तो  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रति  क्या है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  W-Hat  (att  ए०  सी  ०
 :  तथा  चालु  मौसम  के  दौरान

 कार  ने  कच्चे  पटसन  की  कानूनी  न्यूनतम  कीमत  125  रुपये  प्रति  क्विंटल  निर्धारित  की  157.68

 रुपये  प्रति  क्विंटल  की  कीमत  शौकत  खरीद  कीमत  है  जिस  पर  भारतीय  पटसन  निगम  द्वारा  अ्रपनी

 वाणिज्यिक ,  खरीददारियां  करने  किराया  की  जाती  है  शर  श्रमिक  की  गई  खरीद दारियां  कलकत्ता

 में  mmm  बाटम  किस्म के  लिए  श्रौसतन  इस  कीमत  से  af  पर की गई

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  हिमाचल  प्रदेश  में  नई  शाखाएं  खोलना

 2923.  श्री  विक्रम  महाजन
 :

 श्री  नारायण चन्द  पाराशर

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 गत  तीन  वर्षों  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  नई  शाखाएं  खोलने  के  लिये  हिमाचल  प्रदेश  के

 किन  स्थानों  का  सर्वेक्षण  किया

 किन-किन  स्थानों  पर  नई  शाखाएं  खोली  गई  हैं  कौर  ये  बैंक  कब  खोले  कौर

 किन-किन  स्थानों  पर  नई  शाखाओं  के  खोलने  की  अनुमति  दे  दी  गई  है  परन्तु  श्रमी  तक

 खोली  नहीं  गई  थौर  ये  शाखाएं  कब  तक  खोली  जाएंगी  ?
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 लिखित  उत्तर 30  1973

 वित्त  मंदालय  में  उप-मंत्री  सुशीला  :  नेतृत्व  बैंक  योजना  के  अ्रन्तर्गत

 सम्बन्धित  बैंकों  उन्हें  आवंटित  ज़िलों  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  इस  दृष्टि  से  सर्वेक्षण  करने  की  अपेक्षा

 की  जाती  है  कि  वे  वहां  उन  विकास  केन्द्रों  का  निर्धारण  करें  जहां  बैंक  कार्यालय  खोलने  की  क्षमता  है  ।

 इस  सर्वेक्षण  के  परिणामस्वरूप  हिमाचल  प्रदेश  में  कार्यालय  खोलने  के  लिये  बैंकों  द्वारा  भ्रनुबन्ध  1
 में  दिये

 ~
 गए  76  केन्द्रों  का  निर्धारण  किया  गया  रखा  गया/देखिये  संख्या  एल०  टो०  5870/ था  ।  में

 73]  इन  सर्वेक्षणों  के  समय-समय  पर  बैंक  विभिन्न  केन्द्रों  का  मूल्यांकन  करते  हैं  ताकि  बैंक

 कार्यालय  खोलने  की  दृष्टि  से  उनकी  पात्रता  का  निर्धारण  किया  जा  सके  |

 सम्बद्ध  सुचना  भ्रनुबन्ध  है  में  दी  गई  में  रखा  गया/देखिये  संख्या  एल०

 दो०  5870/73]

 वाणिज्यिक  बैंकों  के  जैसा  fe  waar  TL  में  बताया  गया  37  कार्यालय  we

 > खोलने  के  लाइसेंस/प्रावंटन  |  प्रालेय  में  गया,/देखिये  संख्या  एल०  टी०  5870/

 73]  बैंकों  से  यह  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  वे  ग्रामीण  शहरी  केन्द्रों  के  सम्बन्ध  में  6  महीनों

 में  तथा  अन्य  केन्द्रों  के  सम्बन्ध  में  एक  वर्ष  में  लाइसेंसों  को  कार्यारूप  देंगे  ।

 राज्यों  को  उनके  कर्मचारियों  at  न्यूनतम  मजूरो  में  वृद्धि  करने  के  वित्तीय  सहायता
 2924.  श्री  विक्रम  महाजन  :

 श्री  Qo  के  ०  गोपालन :

 कया  चित्त  मन्त्री  az  बताने  वी  कृपा  करेंगे  कि

 बया  तीसरे  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  के  अ्रनुरूप  aoa  कर्मचारियों  की  न्यूनतम  मजूरी

 में  वृद्धि  करने  के  लिये  किसी  राज्य  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  वित्तीय  सहायता  दिये  जाने  का  अनुरोध

 किया

 यदि  तो  उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  तथा  इन  में  से  प्रत्येक  राज्य  ने  कितनी-कितनी

 धनराशि  की  सहायता  मांगी  कौर

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है ?

 वित्त  weal  यशवन्तराव  :  जी  नही ं।

 शौर  ये  प्रश्न  उपस्थित  नहीं  होत े।
 खगोल  में  काम  करने  वाले  सरकारो  कर्मचारियों  को  नगर  प्रतिकृति  wa  को  श्रदाधगी

 2925,  श्री  रामावतार  शास्त्री  क्या  faa  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  मुख्य  पटना  नगर  दानापुर  के  बिलकूल  साथ  लगा  gat  है

 कौर  क्या  उसे  ध्यान  में  रखते  हुए  उसका  विचार  तीसरे  वेतन  अयोग  की  सिफारिशों  के  सन्दर्भ  में  नगर

 प्रतिभूति  भक्त  की  अदायगी  के  प्रयोजन  के  लिये  पटना  के  सारे  निगम  क्षेत्र  तथा  दानापुर  एवं  खगोल  की

 >. नगरपालिकाओं  को  एक  नगरीय  समूहीकरण  क्षेत्र  )  मानने  का  Q?  शर

 यदि  तो  दानापुर  में  करने  वाले  कर्मचारियों  को  सोच  श्रेणी  के  नगर  का  नगर

 प्रतिपूर्ति  भत्ता  देने  कौर  खगोल  में  काम  करने  वाले  कर्मचारियों  को  कोई  नगर  प्रतिपूर्ति  भत्ता  सदा  न

 किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं
 साम्य FAUT  पटना  में  काम  करने  वाले  कर्मचारियों  को  श्रेणी  के  नगर का

 _ भत्ता  दिया  जा  रहा  है  कौर  दस  |  लि  दि  | हम मता  को  टू  प्र  TT  faa  क्या  sara  fea  जाने
 नगर  प्रतिभूति
 x  ? ट
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 Written  Answers  November  39,  1973
 नला  बियर  सर्पास्य

 वित्त  मंत्री  यशवंत  राव  स्थानीय  सिविल  प्राधिकारियों  से  प्राप्त  सुचना  कें

 अनुसार  खगोल  नगरपालिका  का  एक  भाग  जो  पटना  शहर  से  संसक्त  नहीं  है  ।  तटीय  वेतन

 आयोग
 ने  सिफारिश  की  है  कि  नगर  निवास  प्रतिपूर्ति  भत्ता  उन  कर्मचारियों  को  देय  होना  चाहिये  जिनका  कार्य  स्थल

 किसी  शहर  अथवा  नगर  के  उस  नगरीय  क्षेत्र  में  कहीं  भी  पड़ता  जो  क्षेत्र  197 1  की  जनगणना  क ेप्रयोग न

 के  लिये  स्वीकार  किया  गया  था  ।  इस  सिफारिश  को  सरकार  मने  स्वीकार  कर  लिया  है  1071  पता

 जनगणना  रिपोर्ट  के  ware  ante  पटना  नगरीय  aa  में  शामिल  नहों

 दानापुर  श्र  दानापुर  दो  भिन्न  भिन्न  स्थान हैं  ।  मकान  किराया  भत्ता  मंजूर  करने  के

 प्रयोजन  से  दीनापुर  को  सी  श्रेणी  का  नगर  वर्गीकृत  किया  गया  क्योंकि  इसकी  जनसंख्या  50,000
 >>,

 से  अधिक  जबकि  ante  को  इसी  श्रेणी  का  नगर  वर्गीकृत  नहीं  किया  जा  सका  क्योंकि  इसको  जनसंख्या

 50,000  से  कम  दीनापुर  में  तैनात  कर्मचारियों  को  कोई  प्रतिपूर्ति  भत्ता  मंजूर

 नहीं  किया  जाता

 Scheme  to  set  up  four  and  five  Star  Hotels  in  Patna  Town  (Bihar)

 2926.  Shri  Ramavater  Shastri  Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  be
 pleased  to  state

 (a)  whether  Governm:znt  have  formulated  a  scheme  to  set  up  four-star  and  five-star
 hotels  in  Patna  town  and,  if  so,  the  main  features  (15531

 (b)  whether  one  of  these  hotels  is  proposed  to  b2  constructed  in  the  ground  of  Adalat
 ganj  quarters  where  many  employees  of  Patna  High  Court  are  residing  with  thzir  fa  vlies,
 an

 (c)  if  so,  whether  the  employees  have  protested  against  the  construction  of  the  hotel
 there  and  Government’s  reaction  thereto  ?

 The  Minister  of  State in  the  Ministry  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Dr.  Sarojini

 Mahishi)  :  (a)  The  India  Tourism  Development  Corporation,  a  public  sector  unde  rtaking,
 is  constructin  only  one  hotel  at  Patna,  with  50  rooms.  The  hotel  project  has  been  planned
 for  tre  3  star  category  and  is  estimated  to  cost  Rs.  50  lakhs  The  foundation  work  is

 in  progress

 Project  plans  of  four  hotels  to  be  set  up  by  private  parties  have  also  been  approved
 by  the  Department  of  Tourism  from  the  point  of  view  of  their  suitability  for  foreign  tourists.
 their  category  will  be  determined  only  after  their  inspection  as  functioning  establishments.

 (b)  The  ITDC  project  is  not  located  on  the  Adalatganj  grounds

 (८)  Does  not  arise

 Token  Strike  by  Jute  Workers  on  5th  November,  1973

 4h  ao  RA;
 2927.  Shri R Ramavatar  Shastri :  Wil  ine  inister  of  Commerce  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  Jute  workers  in  the  country  went  on  one  day  token  strike  on  the

 5th  November,  1973  on  the  joint  call  of  all  the  Central  Trade  Union  Organisations

 including  INTUC
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 (b)  if  so,  their  dem  andc:  and allUs,

 (c)  the  reaction  of  Government  thereto  ?

 ti ua rv  of The  Deputy  Minister  in  the  Minis  J  Commerce  (Shri  A.  C.  George)  :  (a)  Yes,

 Sir.

 (0)  Central  Trade  Union  Organisations  have  made  the  following  demands

 (i)  Nationalisation  of  jute  industry  and  raw  jute  trade.

 (ii)  Fixation  of  minimum  statutory  price  of  raw  jute  at  Rs.  75  to  80  per  maund.

 (iii)  Nationalisation  of  foreign  trade  in  jute  goods.

 (c)  Government  do  not  consider  that  the  steps  demanded  are  practicable.  The

 JCI  has  been  asked  progressively  to  expand  its  activities  so  as  to  purchase  during  1975-76"

 the  bulk  of  raw  jute  crop.

 प्रतिरक्षा  लेखों  के  नियंत्रक  फे  पटना  कार्यालय  में  काम  कर  रहें  कर्मचारियों  का  स्थानान्तरण

 2928.  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  |

 क्या  प्रतिरक्षा  लेखों  के  नियंत्रक  के  पटना  कार्यालय  में  काम

 हाल  ही  में  व्यापक  स्तर  पर  स्थानान्तरण  किया गया

 म  करने  वाले

 कर्मचारियों

 का

 यदि  तो  उनकी  संख्या  क्या  है  ate  सरकार  ने  इस  पर  कितना  धन  व्यय

 शौर

 क्या  इतने  व्यापक  स्तर  पर  स्थानान्तरण ों  के  परिणामस्वरूप  प्रतिरक्षा  लेखों  के  नियंत्रक

 के  पटना  कार्यालय  एवं  बाहर  के  स्थानों  पर  स्थित  इसके  उपकार्यालयों  का  काम  अस्त-त्यक्त  gat
 a?

 न
 वित्त  मंत्री  यशवंत  राव  :  कौर  बड़ी  संख्या  में  तबादले  नहीं  हुए  हैं

 ।

 फिर  भी  सामान्य  कार्यप्रणाली  के  अनुसार  उपकार्यालयों  के  पदों  को  भरने  ate  कठिन/श्रप्नीय  स्थानों  से

 कर्मचारियों  को  निकालने  के  लिये  जुलाई  1973  208  किये  गए  जिनमें  कोई  83,000

 रुपये का  व्यय  हुमा  ।

 नहीं  ।

 विदेशों  में  नये  संयुक्त  उपक्रम  स्थापित  करना

 2929.  श्री  सतपाल  :

 डा
 ०  हरिप्रसाद  शर्मा  के

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 >  नपा  झ क्या  सरकार  a  विदेशों  कुछ  नए  संयुक्त  उपक्रम  स्थापित  करने  का  निर्णय  किया

 कौर

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ait  विभिन्न  देशों  के  साथ  किये  गए  सहयोग
 +? समझौतों  की  शर्त  क्या  @
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 (Saka)

 वाणिज्य  में  awit  (08  go  ato  :  तथा  arr  उद्यमकर्ताधं
 को

 विदेशों  स्वदेशी  मशीनरी  तथा  उपस्कर  कौर  तकनीकी  जानकारी  अपनी  शेयर  पूंजी  के  रूप  में
 औद्योगिक  संयुक्त  उद्यम  स्थापित  करने  के  लिये  सीमित  रूप  में  प्रोत्साहन  देने  की  सरकार  की  नीति

 ma  भी  जारी  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  नीति  के  विदेशों  में संपूक्त  उद्यम  स्थापित  करने

 के  लिये  निर्धारित  किये  गए  सामान्य  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  में  दिये  गए  जिसकी  एक  प्रति  सभा  पटल  पर

 2  1973  को  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  1603  के  उत्तर  में  रखी  गई  थी

 दीर्घावधि  निर्यात  नोति  का  पुनरीक्षण

 2930.  श्री  सतपाल  कपूर  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री यह्  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार  ने

 वर्ष  1973-74  से  1976-77  के  दौरान  निर्यात  में  वार्षिक  वृद्धि  के  कुछ  लक्ष्य  निर्धारित  किये  हैं

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्या  है  तथा  लक्ष्य  की  प्राप्ति  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  ए  ०  सी  ०  )  :  पांचवों  पंच  वर्षीय  योजना  अवधि  1974-79  के

 लिये  निर्यातों  की  वार्षिक  मिश्रित  वृद्धि  दर  7.6  प्रतिशत  रखी  गयी  है  ?  उसका  ब्यौरा  राष्ट्रीय  विकास

 परिषद  द्वारा  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना के  मसौदे  का  अनुमोदन  कर  लिये  जाने  के  पश्चात्‌  उपलब्ध  किया

 जायेगा  |

 डी  ०  जी  ०  सो  ०  शाई ०  एस  ०  द्वारा  एकत्रित  निर्यात  मांकड़

 2931.  श्री  बसंत  साठे

 श्री  विश्वनाथ  झुनझुनवाला
 :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  22  1973  के  श्राफ  इण्डिया में में  पृष्ठ
 ”

 पांच  पर  डो जीसी  ako  एस०  रांग  अगेन  इन  कम्प्यूटिंग  एक्तयोटेस  शीर्षक  के  wea  प्रकाशित

 समाचार  की  झोर  दिलाया  गया  >
 ष  ;  कौर

 ै  )  यदि  at,  तो  सरकार  को  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  go  सो
 ०

 जार्ज  )  :  जी  हां  ।

 समाचार  का  विषय  नोट  कर  लिया  गया  ते  ।

 राष्ट्रीयकृत  बेंकों  से  लिये  गये  ऋणों  के  बारे  में  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  किया  गया  सर्वेक्षण

 2932.  को  वसन्त  साठ  कया  faa  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्या  केन्द्रीय  जांच  a  द्वारा  हाल  ही  में  किये गये  एक  सर्वेक्षण से  पता  चला  है  कि

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  भ्र धि कारियों  के  सांठगांठ के  साथ  विशेष  रूप  से  ग्रामीण  क्षेत्रो  में  ऋणों  के  लिये  नये

 आवेदकों  का  शोषण  करने  वाले  बिचौलियों  की  एक  नई  श्रेणी  उदित  हुई  ak

 यदि  तो  इस  समस्या  का  सामना  करने  के  लिये कया  उपाय  उठाए  जाने  हैं
 ?

 वित्त  मंत्री  यशवंतराव
 :  केन्द्रीय सूचना  कार्यालय  ने  सूचना  दी  है  कि  उन्होंने

 विशिष्ट  मामलों  की  जांच  को  छोड़  कर  इस  प्रकार  का  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  है  ।

 यह  प्रश्न  उपस्थित  नहीं  होता  |
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 30  1973  लिखित  उत्तर
 आए  कन  क  न  अ  य  क  उ  ल  अ  ति  कि  क  अमम

 दक्षिण  sate  देशों  में  भारतीय  की  <  gat  हुई  मांग

 2933.  श्री हरि  किशोर सिह  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  के  महीनों  में  दक्षिण  श्रमिक  की  मंडियों  में  भारतीय य  वस्तुप्नों  को  मांग में  सराहनीय

 वृद्धि  हई

 यदि  हां  तो  उसकी  रूप  रेखा  क्या  है  तथा  मुकाबला  करने  के  लिए  सरकार  ने

 वाही  की

 एक  डिपार्टमेंटल स्टोर क्या  भारतीय  की  मांग  में  बुद्धि  करने  के  लिए  सिंगापुर

 की  स्थापना  इस  क्षेत्र  में  भारतीय  उत्पादों  की  बिक्री  के  लिए  संवर्धन  योजना
 का

 एक  अंग  है

 न्र 1  यदि  तो  इसके  कब  तक  खोले  जाने  की  संभावना  ठ  शर

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्रों  To  सी  ०  तथा  माननीय  सदस्य  का संकेत

 शायद  दक्षिण  एशियाई  देशों  बंगलादेश  तथा  श्रीलंका  की  कौर

 है  ।  भारत  ने  पाकिस्तान  को  छोडकर  इन  सभी  देशों  के  साथ  व्यापार  करार  किए
 >
 @  |  हमारे  बहुत

 निकट  तथा  सद्भावपुर्ण  व्यापार  संबंध  हैं  तथा  ale  श्रीलंका  को  छोड़कर  इन  देशों  को  हमारे  निर्यातों  में

 विधि हई  ।  श्रीलंका  को  निर्यात  में  गिरावट  कठिन  विदेशी  मुद्रा  स्थिति  तथा  प्याज

 श्र  लालकिले जेसी  मदों  जो  कि  पहले  भारत  से  काफी  बड़ी  मात्रा  में  उनके  दारा  ara  की  जाती

 ara  सीमित  करने  के  लिए  उनके  विनिश्चय  के  कारण  झाई  ।

 जी  हां  ।  विभागीय  भंडारों  के  माध्यम  से  भारतीय  उत्पादों  उपभोक्ता  सामान

 की  बिक्री  एशियाई  देशों  को  भारतीय  निर्यातों  के  संवर्धन  के  लिए  किये  गये  उपायों  में  से  एक  |

 तथा  संभाव्यता  का  पता  लगते  ही  ae  प्रत्य  आवश्यक  व्यवस्थाएं  पुरी  होते  ही

 खोला  जायेगा  |

 ग्वालियर सिटी  का  दर्जा  बढ़ाया  जाना

 2934.  श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी  वित्त  मंत्री यह ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  नगर  प्रतिपूर्ति  भत्ता  दियें  जाने  के  लिये  ग्वालियर

 का  दर्जा  बढ़ाकर  श्रेणी  दो  में  लाये  जाने  के  बारे  में  सरकार  को  कोई  ज्ञापन  मिला  है

 )  यदि  तो  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 वित्त  मंत्री  यशवंत  राव  चव्हाण  )  हां  ।

 केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  को  नगर  निवास  प्रतिभूति  भत्ता  मंजर  करने  के  प्रयोजनार्थ

 शहरी  क्षेत्रों  के  वर्गीकरण  के  आधार  के  बारे  में  ततीय  वेतन  wart  की  संगत  सिफारिश  पर  सरकारी

 निर्णय  के  अनसार  इस  प्रयोजन  के  लियें  ग्वालियर  शहरी  क्षेत्र  को  में  रखने  के  आवश्यक  शभ्रादेश
 ~

 जारी  किये  जा  रह ह  ॥

 भारतीय  बाजार  में  रुपये  का  तुलनात्मक  मूल्य

 2935.  श्री  अगल  बिहारी  बाजपेयी  क्या  वित्तमंत्री  य  बतान  को  कृपा  रेंगे  कि

 भारतीय  बाजार  में  1950,  1960,  1970  शर  राज  रुपये  तुलनात्मक  मूल्य  क्या

 है  ;  कौर
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 ee  |  १  4  ens

 जाप  समूह  की  लिटिल  unit  माध्यम  से  क्या  क्षतिपूर्ति  दी  गई  है है  जिससे  कि

 वे  wt  वास्तविक  um  बनायें  रख  सकें
 ?

 faa  मंत्री  यशवन्तराव  निर्दिष्ट  समय  के  संदर्भ  मद्राप्नों  का

 ट  ।  1949 आन्तरिक मूल्य  प्रायः  उपभोक्ता  नृत्यों  के  सूचक  wat  के  व्य तक्र मों  के  च्  जाता

 को  वर्ष  मानकर  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  के  wae  पर  संगणित  रुपये  की  क्रय  शक्ति  1950  में
 99.0  1960 में  $0.6  1970  में  44.6  पैसे  र  1973  की  अवधि  में

 36.0  पैसे  थी

 अर्थव्यवस्था  के  संगठित  क्षेत्र  के  काफी  बड़े  भाग  निर्वाह व्यय  के  सूचक  शंक  में  वृद्धि

 श्र  देय  मंहगाई  भत्ते  की  दर  के  बीच  मेल  बिठाने की  व्यवस्था  ।  इससे  निश्चित  aa  समह

 वाले  व्यक्तियों  की  वास्तविक  ara  को  बड़ी  हद  तक  सुरक्षा  प्राप्त  हो  जाती  है  ।  इसके  अलावा  वेतन

 प्रयोगों  प्रौढ़  मजदूरी  जैसे  निकायों  की  सिफारिशों  अथवा  त्रिपक्षीय  समझौतों  के  समय  समय

 परिलच्धियों  में  संशोधन  किये  जाते  हैं  ।  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  के  सम्बन्ध  देय  मंहगाई

 भत्ते  उपभोक्ता  मलय  सूचकांक  के  बीच  मेल  बिठाने  की  व्यवस्था  me  तीसरे  वेतन  आयोग  की

 रिपोर्ट  प्राप्त  होने  तक  1970,  1971  1972  से  अन्तरिम राहत  की  तीन

 किस्तों  की  स्थिति  दी  गयी  थी  ।  वेतन  arte  की  सिफारिशों  के  अनसार  पहली  जनवरी  1973  से

 श्रेणी 11,  IIL,  आर  1४  के  कर्मचारियों  के  वेतनमानों  में  संशोधन  कर  दिया  गया  है  ।  aia  ने  300

 wa  मासिक  से  कम  वेतन  पाने  वाले  सभी  कर्मचारियों  के  निर्वाह-व्यय  में  विधि  की  पूरी  ft  करने  की

 सिफारिश भी  की  है  शौर इसे  सरकार  द्वारा  मान  लिया  गया  है  |

 तोसरे  वेतन  आयोग  द्वारा  को  गई  सिफारिशों  के  श्रनसरण  में  नगरों  का  दर्जा  बढ़ाया  जाना

 2936.  श्री  wea  बिहारी  बाजपेयी  क्या  वित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  तीसरे  वेतन  ari  ने  यह यह  सिफारिश  की  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों को

 नगर  प्रतिपूर्ति  भत्ता  दिये  जाने  के  लिये  नगरों  का  स्तर  निर्धारित  करते  समय  नगरीय  समीकरण  को

 ध्यान म  रखा  जाए  कौर

 यदि  हां  तो  उक्त  सिफारिश  के  अनुसरण  में  किन-किन  नगरों  का  दर्जा  बढ़ाया  जो  tel

 है
 ?

 वित्त  मंत्री  यशवन्तराव  चव्हाण )  हां
 ।

 श्रेणी  sence  बंगलौर

 श्रेंणी  तिरुचिरापल्ली

 रिजर्व  बेक  श्राफ  इण्डिया  are  निरीक्षण  किये  गयें  बेक

 2937.  श्री  नवल  किशोर सिंह

 att  हेमेन्द्र सिह

 क्या  वित्त  wal  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 fora
 बैंक

 are  इण्डिया ने  वर्ष  1972-73 के  दौरान  31  अक्टूबर  1973  तक

 कौन-कौन से  तथा  बैंकों  का  निरीक्षण  किया  तथा  प्रत्येक  मामले  में  किन-किन  दोषों का  पता

 लगाया  गया  ;
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 ख  इस  बारे  में  रिजर्व  बैंक  के  प्रतिवेदन  पर  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ।

 वित्त  मंत्री  यशवंतराव  :  भारतीय fora  बैंक  ने  सुचित  किया  है  कि
 नवम्बर  1972 से  प्रक्टब र, ड  1973  के  दौरान  उसने  संलग्न  सूची  के  अनुसार  40  बैंकों  का  निरीक्षण
 किया  है

 ।
 निरीक्षण  के  दौरान  जो  त्रुटियां  पायी  गयी  हैं  वे  प्रायः  संगठनात्मक  ate  प्रक्रियात्मक  हैं

 ।

 मुख्यालयों  हारा  शाखाश्रों  पर  किये  जाने  वाले  नियंत्रण  से  कुछ  मामलों  में  सुधार  की  गुंजाइश  रहती है

 कुछ  ग्रामों  के  बारे  में  श्राम  तौर  से  रखी  जाने  वाली  सावधानियां  बरती  नहीं  गयी  जिसके  परिणामस्वरूप

 बैंकों  के  भ्रम्रिमों  के  थोड़े  से  भाग  के  सम्बन्ध  में  अ्रवाछनीय  बातें  हुई  ।  चूंकि  निरीक्षण-रिपोर्ट  से  प्राप्त
 ब्योरों  का  संबंध  dat  के  ग्राहकों  से  या  ग्राहकों  के  मामलों  से  इस  लिए  इन  ब्यौरों  को  वाणिज्यिक

 बैंकों  तथा  भारतीय  fora  बैंक  में  प्रचलित  प्रथा  के  अनुसार  प्रकट  नहीं  किया  जा  सकता  |

 भारतीय  fora  बैंक  केन्द्रीय  बैंक  के  रूप  में  किये  जाने  वाले  अपने  काम  के  के  रूप

 उसे  बैंकिग  विनियम  अधिनियम  की  धारा  35  के  अस्तंगत  प्राप्त  शक्तियों  के  अनुसार  वाणिज्यिक  बैंकों

 का  निरीक्षण  भी  करता  है  ak  नियत  कालिक  प्रगति  रिपोर्ट  मंगा  कर  या  बैंकिंग  विनियमन  अधिनियम

 के  अधीन  उपयुक्त  निदेश  जारी  करके  या  बैकों  के  बोर्डों  में  अतिरिक्त  निदेशकों  की  नियुक्ति  करके  ,  निरीक्षण

 के  दौरान  पायी  गयी  ल्लुटियों ्  को  दूर  करने  के  लिये  आवश्यक  अनुवर्ती  कार्रवाई  करता  इन  रिपोर्टों

 पर  सरकार  द्वारा  कोई  कार्रवाई  किये  जाने  का  प्रश्न  उपस्थित  नहीं  होता  ।

 विवरण

 1.  आगमन  नीदरलैंड  एन  ०  बी  ०

 अमेरिकन  एवसप्रैस  इन्टरनेशनल  बैंकिग  कारपोरेशन

 बैंक  आफ  करद  लि०

 बरेली  कारपोरेशन  लि०

 बनारस  स्टेट  बैंक  लि०

 ब्रिटिश  बैंक  आफ  दी  मिडल  ईस्ट

 8.  कनारा  बैंक

 कैथोलिक  सीरीयन  बैंक  लि०

 10.  सेंट्रल  बैंक  आफ  इण्डिया

 1.  कारपोरेशन  बैंक  आफ  इण्डिया  लि०

 9  धनलक्ष्मी  बैंक  लि० 1  मन

 13.  गणेश  बैंक  आफ  करून्दबाद लि० चक लि०
 14.  इण्डियन  बैंक

 15.  कर्नाटक  बैंक  लि०

 16.  करूर  व्यास aH  लि०

 7.0  काशी  नाथ  सेठ  बैंक  प्राइवेट  लि०

 18.  कुम्बाकोनम  सिटी  युनियन  बैंक  लि०

 19  लक्ष्मी  कमर्शियल  aa  लि०

 20७  मकंण्टाइल  बैंक  लि०
 ax 21.  लाड़  a  लि०
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 22  न्य्भ  बैंक  fro

 23  नारंग  बैंक  are  इण्डिया  लि०

 24  नैनीताल  बेक  लि०

 25  नेशनल  ऐण्ड  ग्रिंडले बैंक  लि०

 26  न्यू  बैंक  आफ  इण्डिया  लि०

 9
 नेदुंगदी  बैंक  लि० है

 28  पंजाब  और  सिंध  बैंक  लि०

 >g  रत्नाकर  बैंक  लि०

 0  स्टेट  बैंक  बीकानेर  एण्ड  जयपुर

 31

 vs 32  स्टेट  बैंक  आफ  सौराष्ट्र

 33  स्टेट  बैंक  श्राफ  ट्रावनकोर

 34  तंजौर  परमेनैंट  बैंक  लि०

 35  ez  बैंक  लि०

 36  wages  बैंक  आफ  इण्डिया

 37  युनाइटेड  कामर्शियल  बैंक

 38  डण्डा  बैंक  लि०

 39.  विजय aa  लि०

 (0).  व्यास  बैंक  लि०

 पर्यटकों  को  बिहार  में  झ्ाकथित  करने  को  योजना

 29  38.
 श्री  नवल  किशोर सिंह

 :

 क्या  पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  ddl  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  काफी  संख्या  में  विदेशी  पर्यटक  प्रतिवर्ष  विहार  में  गया  ake  wer  स्थानों  की  यात्ना

 करते  हैं  ;

 क्या  सरकार  ने  अधिक  पर्यटकों  को  बिहार  के  प्रति  श्राकरषित  करने  की  कोई  योजना

 बनाई  है  are  यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  झर  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 पर्यटन  site  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सरोजनी  (*)

 और  (a) :, *d  जी  विहार में  राजगीर  तथा  नालन्दा  महत्वपूर्ण  बौद्ध  केन्द्र  हैं  तथा

 दक्षिणपूर्व  एशिया  व  सद्र  पुर्व  के  देशों  से  पर्यटक  यहां  आते  हैं  ।  इन  केन्द्रों  के  लिए  शर  भारिक  विदेशी

 पर्यटकों  को  आकर्षित  करने  की  दृष्टि  से  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में

 गाईड  सेवा  इरादी  के  रूप  में  इन  स्थानों  पर  सुविधाएं  प्रदान  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  इन  सुविधाओं  की

 व्यवस्था  करते  समय  इस  बात  को  सुनिश्चित  किया  जाएगा  कि  इन  स्मारकों  प्राकृतिक  परिवेश  तथा
 |

 पर्यावरण  किसी  sare  बिगड़ने  न  पायें  |  |
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 कुल्लू  घाटी  के  भूलकर के  लिए  श्रनियमित वायु  सेवा

 2939.  को  नारायण  चन्द  पारा सर

 करेंगे कि

 क्या  कुल्लू  घाटी  में  भूलकर  के  लिये  वायु  सेवायें  वर्ष  1973  में  भ्र नियमित एवं  अव्यवस्थित

 रहीं  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;  शर

 सरकार  का  भविष्य  में  इस  स्थिति  को  सुधारने  की  कोई .

 संचार  तथा  पर्यटन  झर  नागर  विमानन  मंत्री  :  (*)  AL  इंडियन

 एयरलाइंस  द्वारा  कुल्लू  के  लिये  तथा  वहां  से  परिचालित  की  जाने  वाली  विमान  sami  में  खराब  मौसम
 तथा  अन्य  ऐसे  कारणों  जो  कि  निगम  के  नियंत्रण  से  बाहर  देरी  नी  हुई  तथा  उन्हें  रद  करने  की

 घटनाएं भी  हुई  ।

 इण्डियन  जहां  तक  संभव  होता  ह  उड़ानों  की  समय  सारणी  के  यथावत

 व्रतपालन  के  सभी  सम्भव  प्रयत्न  करती  है  ।

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  हारा  झपने  कार्यालयों  को  इमारतों  के  निर्माण  के  लिये  गेर-सरकारो  पार्टियो ं/

 व्यक्तियों  को  किराए  के  रूप  में  दी  गयी  अग्रिम  राशि

 2940.  श्री  नारायण चन्द  पारा सर  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  किसी  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  शाखाओं  ने  अथवा  स्टेट  बैंक  आफ  इन्डिया  की  किसी  शाखा

 ने  वर्ष  1972 प्रौर  1973  के  दौरान  पंजाब  are  हरियाणा  राज्यों  में  अपने  कार्यालयों  की  इमारतों  के

 निर्माण  के  लिये  किन्हीं  गैर-सरकारी  पार्टियों  wear  व्यक्तियों  को  किराये  के  रूप  में  श्रीराम  धनराशि  के

 भुगतान  का  वायदा  किया

 यदि  तो  इन  शाखाओं  सम्बद्ध  पार्टियों  के  नाम  क्या  हैं  तथा  प्रत्येक

 कितनी  श्रीराम  धनराशि  दी  गयी ;

 क्या  इन  शाखाओं  का  स्वयं  भ्र पनी  इमारतें  बनाने  का  विचार  नहीं  है  ;

 क्या  इन  बैंकों  ने  इन  पार्टियों  का  विज्ञापन  अथवा  सार्वजनिक  atom  के  द्वारा  जनता

 को  उचित  सुचना  देने  के  बाद  किया  था  ?

 वित्त  मन्त्री  (sat  यशवन्तर।व  :  से  बैंकों  के  लिये  सभी  कार्यालयों के  लिये

 भवन  बनाना  सम्भव  नहीं  है  क्योंकि  इससे  न  केवल  उनकी  रकमें  प्रबुद्ध  हो  जायंगी  बल्कि नये  कार्यालय

 खोलने  में  भी  अनावश्यक  विलम्ब  होगा  ।  पहले  कार्यालय  के  लिये  उपयुक्त  स्थान  के  बारे  में  निर्णय

 करता  है  जो  कि  किसी  केन्द्रीय  स्थान  पर  होना  चाहिए  तथा  उसे  क्षेत्र  के  भावी  ग्राहकों  के  लिये

 जनक  होना  चाहिए  जिसमें  उस  कार्यालय  द्वारा  कार्य  किये  जाने  की  आशा  है  ।  विज्ञापन  प्रकाशित  करवा

 कर  भी  इस  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव  आमन्त्रित  किये  जाते  हैं  ।  इमारत  से  सम्बन्धित  शर्तों  को  ध्यान  में  रखते

 सम्बन्धित  मकान  मालिक  से  बातचीत  करके  उस  जगह  को  किराये  पर  at  फट  पर  ले  लिया  जाता

 है
 ।

 कुछ  मामलों  भवन  निर्माण
 के

 लिये  उपयुक्त  समझी  गयी  भूमि  के
 मालिक  को

 अग्रिम  दे  दिया  जाता
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 या  हो  अग्रिम  किराए  के  तौर  जो  बैंक  हारा  किराए  में  समायोजित  कर  लिया  जाता  है  यथा  फिर

 ऋण  के  रूप  में  जो  समूचित  किस्तों  में  हिसाब  में  लग  जाता  है  1970  में  भारतीय रिज  बैंक  ने

 बैंकों  को  परामर्श  दिया  कि  यद्यापि  चुनी  हुई  इमारत  के  परिवर्तन  इरादी  के  व्यय  को  gee  करने के

 लिये  अग्रिम  मंजूर  करने  में  उन्हें  कोई  नहीं  तथापि  afore  की  रकम  उचित  होनी  चाहिए  ak

 परिवर्तन  शादी  की  लागत  के  अनुरूप  होनी  चाहिए  wie  उसे  इस  इमारत  के  दस

 के  किराए  से  प्रतीक  नहीं  होता  चाहिए  ।  प्रदेशों  में  यह  भी  कहा  गया  है  कि  इन  श्रप्रिमों की  पूर्तादायगी

 की  sata  दस  वर्ष  से  भ्रमित  नहीं  होनी  चाहिए  तथा  उस  जगह  का  किराया  समुचित  टोना

 चाटिए  तथा  उस  वस्ती  में  प्रचलित  किरायों  के  weed  ही  होना  चाहिए  ।

 बका  में  प्रचलित  मथा  के  waar  बैंकिंग  समस्या  का  अ्रधिग्रहण  तथा  अन्तरण )
 1970  की  धारा  16  mx  भारतीय  स्टेट  बैंक  1955  की  धारा  44(1) के

 उपबन्धों  के  भ्रनुसार  बैंकों  को  र  ग्राहकों  से  सम्बन्धित  या  उनके  कार्यों  के  सम्बन्ध  में  सुचना  देने  की

 अनुमति  नहीं  है  ।  लेकिन  बारह  बैंकों  से  प्राप्त  सूचना  से  पता  चलता  है  कि  दो  बैंकों  हरियाणा ate

 पंजाब  में  तीन  dat  कार्यालयों  की  जगहों  के  लिये  1972  आर  1973  प्राइवेट  पार्टियों  को
 94  हजार  रुपया  अग्रिम  किराए  के  रूप  में  दिया  है  जो  बाद  के  महीनों  में  देय  किराए  में  समायोज्य  है  !

 अपने  निजी  वायुयानों  वाले  व्यक्तियों  संस्थानों  द्वारा  wet  को  गई  राशि

 2941.  श्री  नारायण चन्द  पारा सर  क्या  पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  ह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि

 भारत में  किन-किन  व्यक्तियों/फर्मों/  संस्थानों  के  निजी  वायुयान  हैं

 शौर क्या  इन  विमानों  की  उड़ानों  पर  सरकार  का  कोई  नियंत्रण  है  ?

 इन  वायुयानों  के  मालिकों  era  हवाई  पट्टियों/हवाई  प्र्  के  उपयोग  के  लिये  कया  वार्षिक

 प्रभार  war  किये  जाते  ्
 >  9

 संचार  तथा  और  नागर  विमानन  मंत्री  राजबहादुर  )  अपेक्षित सुचना  संलग्न

 विवरण  में  गयी  है  ।  में  रखा  गया  ।  दखिय  संख्या  एल०  टी०  5871/73]

 हां  ।  सभी  विमानों  के  जिन  में  निजी  विमान  भी  सम्मिलित  >
 ्

 उड़ान  प्लाटों
 को  विमान  यातायात  सेवा  यूनिटों  को  उड़ानें  अधिसूचित  इरादी  से  संबंधित  विमान  यातायात

 नियंत्रण  नियमों  का  पालन  करना  झ्रावश्यक  है  ।  उड़ान  से  पहले  उन  के  पास  वध  उड़न-योग्यता प्रमाण पत्त

 होना भी  आवश्यक

 सरकारी  हवाई  प्रिया  का  उपयोग  करने  वाले  विमानों  द्वारा  देय  तथा  विश्वास

 प्रभार  विमान  के  कुल  भार  एवं  उड़ान  के  प्रकार  अन्तर्राष्ट्रीय  ग्रीवा  ae  प्रकार  से  सम्बद्ध

 हैं  at  वाययान
 1937  की  अनुसूची

 में  निर्धारित  जिस  में  से  सम्बद्ध  उद्धरण  संलग्न  हैं

 IL)  प्रिंथालय में  रखा  गया  |  देखिये  संख्या  एल०  eto  5871/73]

 कलकत्ता  शर  हैदराबाद  की  सरकारी  टकसालों  में  च्े  क्षमता

 2942.  श्री  एस०  एन  ०  a  faa  मंत्री  यह हू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बम्बई  कलकता  र  स्थित  सरकारी  ठक सालों  मे
 काफी  श्रप्रयक्त  क्षमता  है

 ar  यदि  तो  उसका  उपयोग  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ;  ak
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 1971-72  शर  1972-73  वर्ष-वार  इन  टकसालों  ने  शासन  कितने  घंटे  प्रति

 सप्ताह ठ  किया  ?

 वित्त  मंत्री  यशवंतराव  :  नहीं  |

 1971-72  तथा  1972-73  के  वर्षों  में  अलीपुर  )  तथा  हैदराबाद  की  टकसालों

 ने  प्रत्येक  सप्ताह  एक  पारी  के  हिसाब  से  oo  घंटे  कार्य  किया  जबकि  बम्बई  टकसाल  ने  दो

 पारियों में  प्रत्येक  सप्ताह  54  घंटे  कायें  किया  |

 राजकोट  में  स्टेट  बेक  श्राफ  इण्डिया  की  mami  का  कार्यकरण

 2943.  शो  हरविन्द  एम०  पटेल :  कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजकोट  जिले  में  स्टेट  बैंक  ary  इण्डिया  की  कितनी  शाखाएं  कार्य  कर  रही  हैं  ;

 क्या  सरकार  पांचवों  योजना  अवधि  में  राजकोट  जिले  में  नयी  शाखाएं  खोलने  के  प्रश्न  पर

 विचार  कर  रही  है  ;  कौर

 >
 यदि  at,  तो  इस  प्रयोजन  के  लिये  कौन-कौन  से  स्थान  चुने  |

 वित्त  मंत्रो  यशवन्तराव  :  से  राजकोट  जिले  में  इस  समय  भारतीय

 राज्य  बैंकों  के  5  सौराष्ट्र  स्टेट  बैंक  के  22  कार्यालय  भारतीय  स्टेट  बैंक  का  सहायक

 बैंक  तथा  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  63  कार्यालय  कार्य  कर  रहे  हैं  ।  इन  बैंकों  के  पास  राजकोट  जिले  में

 निम्नलिखित  केन्द्रों  में  कार्यालय  खोलने  के  लियें  14  लाइसेंस  दिये  गये  हैं/श्रावंटन किये  गये  हैं

 शिवराज  गढ़

 राजकोट--गायकवाड़ी

 (  2  कार्यालय )

 राजकोट  ख़बर  राड
 नव  रोट

 बांकानेर

 राजकोट--माण्डवी  चौक  (  2  कार्यालय  )

 राजकोट--जगन्नाथ

 राजकोट  कालावाड  रोड  (  2  कार्यालय

 10  राजकोट--सोरठी  वाडी

 11  धो  रोड

 सना फा खोरों को  बढ़ावा  देने  के  लिये  बैकों  द्वारा  दिये  गये  ऋण

 2944.  श्री  एस  ०  एम  ०  बनर्जी  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  उनका  ध्यान  दिनांक  3  1973  के  पैट्रियट  में  इबन  क्रेडिट  त्रेडिट्स  ६

 फाइनेंस  प्राफिटियरिंग  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  are  दिलाया  गया  है  ;
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 यदि  तो  क्या  are  इण्डिया  बैंक  इम्पलाईज  एसोसिएशन  ने  बताया  है  कि  वर्ष  1972-73

 के  वसूली  काल  के  दौरान  खाद्यान्न  वसूली  पर  74  करोड़  रुपये  कम  लगाये  गये  जब  कि  वर्ष  1971-72 में

 इस  मद
 पर  163  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  हुई  थी  ;

 क्या  वर्ष  1972-73  में  834  करोड़  रुपयें  की  राशि  का  ऋण  दिया  गया  था  |
 .

 \  )  क्या  वाणिज्यिक  बैंकों  और  विशेषकर  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  भारी  राशि  के  ऋणों  के

 शाम  स्वरूप  धनाढ्य  व्यक्ति  भ्र पना  अतिरिक्त  उत्पादन  wad  पास  रख  सकते  हैं  ate  निर्माता  तथा

 व्यापारी  खाद्य  पदार्थों  सहित  बहुत  सी  अत्यावश्यक  वस्तुओं  का  सट्टे  पर  आधारित  स्टाक  इकट्ठा कर  सकते

 कौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही की  गयी  है  ?

 वित्त  मंत्री  यशवन्तराव  :  सरकार  ने  यह  समाचार  देखा  है  ।

 1972-73  के  कामकाज  के  मौसम  का  मौसम  अक्टूबर  बेअन्त  से  अप्रैल  के

 ma  तक  की  अवधि  को  माना  जाता  है  )  के  दौरान  खाद्य  वसूली  संबंधी  कार्यों  के  लिये  दिये  गये  बैंक

 ऋणों  में  1971-72  के  कामकाज  के  मौसम  में  71  करोड़  ray  की  कमी  की  तुलना  में  6  करोड़  रुपये

 की  बद्धी  हुई  है  ।

 से  (=)  1972-73  के  कामकाज  के  मौसम  के  दौरान  कुल  884  करोड़  रुपये  के  ऋण  दिये

 गये  थे  ।  यह  सुनिश्चित  करने  के  विचार  से  कि  तिलहनों  इरादी  जैसी  संवेदनशील  वस्तुभ्नों  की

 जमाखोरी  करने  सट्टे  पर  ग्राघारित  स्टाक  इकट्ठा  करने  के  लिये  बैंक  कणों  का  दुर्योग  न  हो

 में
 =

 मौटे भारतीय  fora  बेक  चयनात्मक  ऋण  नियंत्रण  की  प्रणाली  चलाता  है  ea  नियंत्रण  के  ढाचे

 तौर  से  ये  बातें  जाती  हैं  (1)  अलग  पार्टियों  को  दिये  जाने  वाले  ऋण  की  अधिकतम  सीमा  निश्चित

 (2)  चयनात्मक  ऋण  नियंत्रण  के  अ्रन्तर्गत  वाली  वस्तु ग्न ों  पर  दिये  जाने  वाले  ऋणों पर

 व्याज  की  न्यूनतम  दर  लेना  ;  भर  (3)  न्यूनतम  चयनात्मक  ऋण  नियंत्रण  के  के  रूप  में

 किये गये  उपायों  की  लगातार  समीक्षा  की  जाती  है  कौर  उत्पन्न  होने  वाली  स्थिति  के  अनुसार  उनमें

 अ्रावश्यक  परिवर्तन  कर  दिया  जाता  है  ।  हाल  में  किये  गये  परिवहन  16  1973 को  घोषित

 किये  गये  थे  जिनमें  इन  उपायों  को  ate  कड़ा  बना  दिया  गया  है  ।

 कृषि  में  वायदा  व्यापार

 2945.  श्री  एस०  एम ०  बनर्जी  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  कृषि  वस्तुओं  में  ada  सट्टेबाजी  को  रोकने  के  लिये  वायदा

 व्यापार  आयोग  की  सिफारिशों  पर  दिल्‍ली  में  से  दिसम्बर  1972  के  दौरान  पुलिस  ने  कुछ

 छापे  मारे  थे  ;

 यदि
 तो

 उनके  परिणाम  निकले
 ;

 क्या  इन  छापों  के  बाद  वायदा  व्यापार  पुरानी  दिल्‍ली  में  पंजाब  एक्सचेंज  लिमिटेड  नौ

 चेम्बर  ग्राफ  कलर  एंड  जैसे  नये  केन्द्रों  पर  अधिक  विश्वास जनक  एवं  नये  तरीके  से  प्रारम्भ

 हो  गया  are  बिना  किसी  भी  रोक  के  प्रभी  भी  चल  रहा  त्र
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 सरकार  द्वारा  प्रभावी  रूप  से  इसे  फ़ेकने  के  लिये  क्या  उपाय  किये  गये  हैं  अथवा  किये
 जाने

 जी  हां  । वा  णिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ए०  ato  :  तथा

 प्रति  व्यापार  पर  काफी  हद  तक  भ्रंकूश  लगा  दिया  गया  था  ।

 तथा  कभी-कभी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  aa  शिकायतों  में  बताये  गये  कृषि  वस्तु  के

 अवैध  वायदा  व्यापार  को  रोकने  के  लिये  समुचित  तथा  शीघ्र  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 अखबारों  कागज  Tt  कसो

 2946.  st  बयालार  रवि :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि

 क्या  सुचना  शर  प्रसारण  मंत्रालय  ने  देश  में  अखबारी  कागज़  की  सम्भावित कमी  के

 बारे  में  राज्य  व्यापार  निगम  को  सुचित  कर  दिया  ग्रोवर

 यदि  तो  अखबारी  कागज  के  पर्याप्त  स्टाक  का  समय  पर  प्रबन्ध  करने  के  लिये

 वाही
 न

 करने  के  कारण
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मन्तर  एस०  सो०  :  तथा  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा

 क  कागज  के  aaa  सूचना  शर  प्रसारण  मंत्रालय  को  अखबारी  कागज  त्रय  समिति  दवारा  किये

 गये  विनिश्चयों  के  अ्रनूसार  किये  जाते  हैं  ।  विश्वव्यापी  कमी  तथा  विश्व  के  खपत  वाले  देशों  में  श्रमवारि

 कागज  की  बढ़ी  हई  भ्रावश्यकता  के  संबंध  में  अखबारी  कागज की  यथासंभव  अधिकतम  मात्रा  ara

 करने के  लिये  भरसक  प्रयत्न  किया जा  रहा  है  ।

 | एयर  इंडिया  टु  पे  45,000 डालर  पेनल्टी  शोषक  से  प्रकाशित  समाचार

 2947.  श्री  जी  ०  विश्वनाथन :

 ot  सेझियान :

 क्या  wea  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 > )  के
 >

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  6  197  *स्टेट्समैनਂ  के  दिल्‍ली  संस्करण  में

 इंडिया  टू पे  डालर  45,000  पेनल्टीਂ  इंडिया  को  45,000  डालर  दंड  के  रुप  में  देने

 शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  कौर  गया  और

 यदि  at,  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 संचार  तथा  पर्यटन  नागर  विमानन  मंत्री  :  :  कौर  अगस्त  1972

 में  एयर  इंडिया  दो  यात्रा  ग्रभिकर्ताश्रों  की  मिलीभगत  से  एक  धोखा-धड़ी  तथा  कदाचार  का  शिकार  हो

 गया  जिन्हों  ने  कि  छल  से  एयर  इंडिया  के  कुछ  टिकट  जारी  कर  दिये थे  ।  1973  में  एयर  इंडिया

 के  विरुद्ध पु ठप  एस०  सिविल  एयरोनाटिक्स बोर्ड  के  पास  शिकायत  दर्ज  करायी  गयी  श्री  जिस  में  tea

 एविएशन  एक्ट  के  उल्लघंन  का  afar  लगाया  गया  था  ।  कानूनी  राय  लेने  तथा  मामले  के  सभी  पहलों
 पर  विचार  करने  के  पश्चात  एयर  इंडिया  ने  महसुस  किया  कि  इस  मामले  में  समझौता  कर  लेने  में
 मानी  होगी  ।  तदनुसार  उस  ने  एक  अनौपचारिक  समझौते  को  मान  लिया  तथा  य  एस०  सिविल

 तानियस  बोर्डे  के  साथ  लम्बी  खिचने  वाली  कानूनी  लड़ाई  व  उस  के  परिणामस्वरूप  होने  वाले  प्रतिकूल

 | | प्रचार  से  बचने  के  लिप्रे  45,000  डालर  के  दण्ड  का  भुगतान  किया
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 प्रतिनिधित्व  को  मांग वित्त  मंत्रालय  को  Frente  परिषद्‌  में  सम्बद्ध  यूनियनों  /  एसो  सियेशनों  के  a

 2948.  को  कमल  मिश्र  मधुकर  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  सरकार  को  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  बोर्ड  के  श  कार्य  कर  रही  विभिन्न  यूनियनों/एसो-

 सियेशनों  के  आयकर  कर्मचारी  फैडरेशन  से  wat  होने  के  बारे  में  पता

 क्या  श्रसम्बदूध  यूनियनों/एसोसियेशनों  ने  इस  मंत्नालय  में  aq  सलाहकार  व्यवस्था  की

 योजना  के  ग्रन्थित  स्थापित  की  गई  विभागीय  परिषद  में  पृथक  ए  निनिधत्व  की  मांग  की  और

 +
 यदि

 तो
 अलग  होने  के

 कारण  ic  तथा  वित्त  मंत्रालय  की  विभागीय  परिषद्‌  में

 पृथक  प्रतिनिधित्व  के  बारे  में  सरकार  ने  क्या  निर्णय  किया  है
 ?

 वित्त  मंत्री  यशवंत  राव  :  सरकार  को  तीन  कर्मचारी  संघों  से  सुचना  प्राप्त

 हुई  है  कि  उन्होंने  आयकर  कर्मचारी  महासंघ  से  अपना  संबंध  विच्छेद  कर  लिया  है  ।

 जी  हां  ।

 वित्त  मंत्रालय  की  विभागीय  परिषद्‌  में  पूरक  प्रतिनिधित्व  के  लिये  संबंधित  तीन  कर्मचारी

 +  ।  इस  संबंध  में  सरकार  जब  निर्णय  कर  तब  सम्बद्ध संघों  की  प्रार्थना  की  जांच  की  जा  रही

 संघों  att  ग्राहक  कर्मचारी  महासंघ  को  उससे  wana  करा  दिया  जायेगा

 Agreement  for  cut  in  Export  Duty  with  EEC

 2949.  Shri  Shrikrishna  Agrawal  :  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to

 State  :

 thea
 (a)  whether  an  agreement  has  been  reached  with  1116.  Common  Market  countries

 sarte  and for  a  cut  of  40  per  cent  in  export  duty  in  order  to  promote  ex  ports  provide  incentives

 to  industries  of  developing  nations;

 (b)  if  so,  the  outlines  thereof,  and

 (c)  the  effect  it  will  have  on  India  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  A.  C.  George):  (a)  and  (b)

 Agreement  has  been  reached  in  principle  with  the  Community  on  Jute  and  Coir  goods.

 The  main  elements  of  this  agreement  are  as  follows

 (i)  The  Common  External  Tariff  on  Carpet  backing  which  is  at  present  22%  would

 be  reduced  by  50%  in  two  stages.  The  first  reduction  of  40%  will  take  place
 on  1-1-1974  and  the  second  reduction  of  remaining  10%  will  take  place  on  1-1-1975.

 (ii)  The  Common  External  Tariff  on  other  jute  products  (which  is  at  present  8%

 on  yarn  and  on  hessian  and  sacking)would  be  reduced  by  60%  in

 two  stages—the  first  reduction  of  40%  on  1-1-1974  and  the  remaining

 reduction  of  20%  on  1-1-1975.

 (iii)  The  Common  Customs  Tariff  on  Coir  manufactures  which  is  now  23%  will

 be  reduced  to  10.2%  on  1-1-1974  and  12.8%  on  1-1-1975.

 (iv)  The  ceiling  for  the  exports  of  carpet  backing  to  the  enlarged  Community  would

 be  7670  metric  tons  for  the  ye:  1973.  For  every  following  year  the  ceiling  will

 be  increased  by  10%.
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 The  problem  arising  for  India’s  exports  of  jute  and  Coir  products  to  the  New  Member

 Stztes  (viz.  U.K.,  Denmark  and  Republic  of  Ireland)  on  account  of  the  possible  introduc-

 ion  of  a  percentege  of  the  Common  Customs  Tariff  from  the  beginning  of  next  year  is

 still  under  consideration  by  the  appropriate  organ  of  the  Community.

 (c)  As  many  imponderables  are  involved,  it  is  not  possible  to  quantify  the  effect  of

 reduction  of  the  Community’s  tariff  on  the  exports  of  our  jute  and  coir  goods.

 मंत्रियों  तथा  न्य  अधिकारियों  के  दौरों  के  बारे  A  अपनाएं  गए  मितव्ययिता  सम्बन्धों  उपाय

 2950.  श्री  समर  गृह :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  मंत्रियों  तथा  विभिन्न  मंत्रालयों  के  सचिवों  (i)  सामान्यत

 तथा  (ii)  देश  we  विदेश  के  दौरों  के  समय  मितव्ययिता  उपाय  बरतने  के  लिये  कोई  परिपत्र  जारी

 किया है  ;

 यदि  तो  सुझाये  गये  उपायों  की  मुख्य  ard  कया

 वर्ष  1972-73  तथा  31  अक्तूबर  1973  के  दौरान  भारत  में  विदेशों  के  दौरों  के  समय

 (i)  प्रधान  मंत्री  (11)  मंत्रियों  तथा  (iu)  उच्च  अ्रधिकारियों  के  लिये  मंजूर  गई  विभिन्न  राशियां
 ७.

 क्या

 इसी  अवधि  में  (i)  प्रधान  मंत्री  (ii)  मंत्रियों  तथा  (iii)  उच्च  अधिकारियों  के

 विदेशों  के  दौरों  के  लिये  उन्हें  भारतीय  मिशनों  तथा  मेजबान  देशों  द्वारा  दी  गई  सुविधाओं  के  भ्र ति रिक्त

 सवारी  भत्ते  के  लिये  कितनी  धनराशि  मंजूर  की  गई  ;  श्र

 (  >  )  क्या  सवारी  संबंधी  खच  के  उपयोगकर्त्ता  को  वाउचर  पेश  नहीं  करने  पड़ते
 ?

 वित्त  मंत्री  यशवंतराव
 :

 हां  ।

 बजट  व्यवस्था  में  कछ  कमी  करने  के  अलावा  यह  हिदायत  भी  दी  गई  है  कि  गैर-जरूरी  खर्च

 से  बचा  जाय  तथा  गैर-पोसना  व्यय  में  अधिक  से  अधिक  मितव्ययिता  की  जाय  ।  इस  प्रयोजन  के  far

 सुझाये  गये  अ्रधिक  महत्वपूर्ण  विशिष्ट  उपायों  में  निम्नलिखित  शामिल  ६  —

 यात्रा  खर्चे  के  लिए  निर्धारित  रकमों  में  सत्कार  व्यय  तथा  आकस्मिक  व्ययों में  पैट्रोल

 की  खपत  पर  विदेशों  को  भेजे  जाने  वाले  शिष्टमंडलों  की  भ्रावृत्ति  तथा  श्राकार  में

 भारी  कालिक  स्थानान्तरण ों  का  सजावट  तथा  गैर  जरूरी  साज-सामान  की  ae

 की  खरीद  पर  टेलीफोन  खर्चों  में  कुछ  प्रकार  के  पदों  के  सृजन  पर  पेशियों  की  स्वीकृति

 पर  गेर  जरूरी  भवनों  के  निर्माण  कार्य  का  स्थगन  aria

 तथा  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  कौर  यथासंभव  शीघ्र  सदन-पटल  पर  रख  दी

 जायेगी  |

 खर्चे  के  समर्थन  में  वाउ:चर  पेश  करने  पड़ते  हैं  |  ।  जिन  मामलों  में  यह  सम्भव  नहीं

 उन  मामलों  में  शिष्टमण्डल के  नेता
 अथवा ६  लि  दि  दे  ल  उस  शिक्षाधिकारी  arr  एक  प्रमाणपत्र  पेश  करना  होता

 हैं  जिसको  होने  वाले  व्यय  के  सम्बन्ध  में  निधियों  का  आवंटन  जाता  है  श्र  यह  भी  बताना

 पड़ता  है  कि  वाउचर  क्यों  नहीं  पेश  किया  जा  सकता  |
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 वैद्रोलियम  की  कीमतों  में  वृद्धि  का  प्रभाव

 2951.  को  समर  गुह  ॒  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पैट्रोलियम  श्र  पैट्रोलियम उत्पादों  के  मूल्यों  में  वृद्धि का  (1)  उपभोक्ता  (  2)

 मोटे  wart  सहित  खाद्यान्न-वस्तुझ्नों  कौर  (3)  सामान्य  औद्योगिक  उत्पादों  की  मूल्य  वृद्धि  पर  पड़ने  वाले

 प्रभाव  के  बारे  में  कोई  ञ  लगाया  गया  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी तथ्य  क्या  हैं  ;

 यदि  यो  ऐसा  भ्रनुमान  कब  तक  लगाया  जाएगा  ;

 क्या  पांचवीं  योजना  के  अनुमानित  परिव्यय  पर  तेल  तथा  तेल  उत्पादों  के  मूल्य  वृद्धि के

 प्रभाव  के  बारे  में  वित्त  विभाग  ने  योजना  oat  से  कोई  चर्चा  की  है  ;  कौर

 यदि  तो  ऐसी  चर्चा  का  क्या  परिणाम  निकला  ?

 वित्त  संतरो  यशवंतराव  :  से  पैट्रोल  तथा  मिट्टी  के  तेल  पर  लगे  उत्पादन

 शुल्क  में  हाल  में  की  गयी  वृद्धियाँ  का  विभिन्न  वस्तुझ्नों  की  लागत  पर  मामूली  सा  प्रभाव  पड़ने

 की  संभावना  है  क्योंकि  ये  उत्पाद  उद्योग  में  काम  ara  वाली  वस्तु ग्र ों  के  रूप  में  सीधे  उपयोग  में  नहीं

 लाये  जाते  ।  दूसरी  जहां  तीब्र  गति  वाले  डीजल  पर  लगे  उत्पादन  शुल्क  का  सम्बन्ध  है  उसे  कम
 कर  दिया  गया  है  गर्त  उससे  परिवहन  तथा  विद्युत-उत्पादन  में  काम  खाने  वाली  तु |  की  लागत

 में  कुछ  कमी  होगी

 (7)  तथा  योजना  आयोजना  सम्बन्धी  प्रलेख  को  अन्तिम  रूप  देते  पांचवीं

 आयोजना के  वित्तीय  परियों  को  प्रभावित  करने  वाले  सभी  तत्वों  पर  सम्बद्ध  मंत्रालयों के  साथ  परामर्श

 करते  हूए  विचार  करेगा  ।

 सुखा  तथा  बाढ़ग्रस्त  क्षेत्रों  में  कृषकों  को  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  दिये  गये  ऋण

 2952.  भो समर  गुह  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  के  वर्षों  में  (1)  सूखाग्रस्त  तथा  (2)  बाढ़ग्रस्त  क्षेत्रों  कृषकों  को

 कृत  बैंकों  द्वारा  ऋण  दिये  गये  हैं  ;

 कृषकों  को  दिये  गये  ऋण  की  शर्तें  क्या  हैं  ate  विभिन्न  राज्यों  में  कृषकों  को  कितना  ऋण

 दिया  गया  ;

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  वर्ष  1972-73  तथा  चालू  वर्ष  के  दौरान  (1)  शहरी  तथा  (2)

 ग्रामीण  कारीगरों  तथा  टैक्सी  रिक्शा  ate  लघु  व्यापार  के  लिए  कितना  ऋण  दिया  ak

 21  1973  को  ऋण  की  कितनी  राशि  बकाया  थी
 ?

 वित्त  मन्त्रालय में  उप  मन्दी  सुशीला  रोहतगी )  शौर  राष्ट्रीयकृत  बैंक  देश

 के  विभिन्न  कृषि  विकास  प्रयोजनों  के  जिनमें  सूखा  तथा  बाढ़  प्रभावित  क्षेत्र  भी  शामिल  किसानों

 को  ऋण  देते  ये  इन  क्षेत्रों  के  लिये  विभिन्न  राज्य  सरकारों  द्वारा  बनाई  गई  विशेष  योजनाकारों

 इन  योजनायें में  निर्मित  उचित  शर्तों पर  भाग  लेते  हैं  ।  प्रभावित  किसानों  के  ये  बैंक

 यता  के  रूप  में  पुनर्धदायगी  का  फिर  से  कार्यक्षम  बनाते  केवल  इन  क्षेत्रों के  लिये  श्रम्रिमों के  भ्रांति

 उपलब्ध  नहीं  फ़सानों  को  जो
 प्रत्यक्ष  कृषि  श्रीराम  दिये  गये  थे  उनकी  बकाया  राशि  के  राज्यवार
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 30  1973  लिखित  उत्तर

 आंकड़े  संलग्न  faa  दिये  गये  हैं  केक विकि  रखा  गया  |  देखिये  संख्या  Tao  zo

 5872/73]

 शौर  टैक्सी  तथा  रिक्शा  के  लिये  wan  से  दिये  गये  ऋणों  की  राशियां

 उपलब्ध नहीं  इन  वर्गों  के  ऋण  watt  को  दिये  गये  ufos  के  व्यावसायिक  तथा
 ~

 ara  नियोजित  व्यक्तियों  तथा  छोटे  सड़क  तथा  जल  परिवहन-चालकों के  आंकड़ो  में  मिल  हैं  ।

 9 संलग्न  विवरण  संख्या  इन  वर्गों  के  ऋणकर्ताश्रों तथा  छोटे  व्यवसायियों को  दिये  गये  ग्रग्निमों की की

 उपलब्ध  राज्यवार  तथा  ताजा  स्थिति  ake  मान  1973  के  wea  में  उनसे  बकाया  रकमों  की  विवरण

 में  दिखाया  गया

 इलायची  व्यापार  में  सामूहिक  विपणन  प्रणाली

 2953.  श्री सी  ०  के  ०  चन्द्रप्पन  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इलायची  ats  ने  17  1973 को  हुई  बैठक  में  इलायची  व्यापार में  सामूहिक

 विपणन  प्रणाली  शरू  करने  के  बारे  में  संकल्प  पारित  किया  था

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी मुख्य  बातें  क्या  हैं

 क्या  इसको  क्रियान्वित  किया  गया  हैं  az

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण
 ?

 एक  विवरण इसके  साथ वाणिज्य  मंत्रालय  में  seat  ए०  घी ०  से

 संलग्न है  |

 विवरण

 सामूहिक  विपणन  प्रणाली  की  मुख्य  बातें  तथा  उद्देश्य  ये  हैं

 (1)  इलायची  का  समस्त  उत्पादन  काफी  की  तरह  उपजकर्ताम्ों  द्वारा  प्राधिकृत  केन्द्रों

 पर  बोर्ड  को  aye  किया  जाएगी

 विभिन्न  ग्रेडों  के  लिए  न्यूनतम  कीमतें  नियत  की  जाएगी

 (3)  md  मालिकों  को  लाभप्रद  रूप  में  उचित  ग्रेडिंग  तथा  वैज्ञानिक  भण्डारण  की  व्यवस्था

 की  जाएगी

 (4)  विश्व  मांग  तथा  झ्रांतरिक  मांग  पर  झ्राधारित  विपणन  नीति  संभव  हो  जाएगी

 उत्पादन  झ्रांकड़ों  तथा  उत्पाद कर्ता  सम्बन्धी  शभ्रध्ययनों  में  सुधार  होगा

 (6)  कर  चोरी  जैसी  बुराइयों  पर  अंकुश  लगाया  जा  सकता

 (7  पढ़ा  अधिकार  रखने  वाले  उपज कर्ता  जो  जिसकी  प्रतिशतता  काफी  बड़ी  है  कौर  जो  उत्पादन

 साधनों  के  लिए  ऋण  सुविधाएं  नहीं  ले  सकते  संस्थागत  कृत  ऋण  श्रभिकरणों  से  ये

 सुविधाएं  प्राप्त  कर  सकेंगे

 (8)  अन्य  उत्पादक  देशों  जैसे  कि  ग्वाले  माला  तथा  तांजानिया  के  साथ  इलायची

 समुदाय  बनाये  जाने  की  आशा  झर  संयुक्त  कार्यवाही  ate  विपणन

 के  माध्यम  से  देश  में  केन्द्रीय  विपणन  व्यवस्था  के जब  द  साथ  Bl  बगल  Bl,
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 (9)  गर-सरकार  के  वर्तमान  उत्पादन  में  और  लाइ  प्राप्त  नीलामकर्ताश्रों  द्वारा

 नीलाम  में  बागान  मालिकों  का  कमीशन  तथा  नमूनों  के  रूप  में  सीधे  ही  भारी  व्यय  करना

 पड़ता  है  परन्तु  सामूहिक  विपणन  में  सभी  विपणन  व्यय  बिक्री  कीमत  में  शामिल  किया

 जाएगा  शर  बागान  मालिकों  पर  कोई  भार  नहीं  पड़ेगा  ।

 (7)  जी  नही ं।

 (=z)  चंकी  सामूहिक  विपणन  की  प्रस्थापना  के  अन्तर्गत  मल  परिवर्तन  श्रन्तग्रस्त है  सरकार

 विभिन्न  भ्रभ्यावेदनों  के  संदर्भ  जिनमें  संसद  सदस्यों  से  प्राप्त  ग्भ्यावदन  भी  शामिल  इस

 पर  ध्यानपूर्वक विचार  करना

 मयोथुरा  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  ७  को  स्थापना-स्थल  के  बारे  में  निर्णय

 के 5  चन्द्रभान  क्या  aaa 2954  शा  सा०  |. ह  he  दे  मदद  नागर  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या
 '  विमानन  निदेशक  की  अध्यक्षता  में  विशेषज्ञ  दल  ने  मयीथरा  में  श्रन्तर्ाष्टीय

 eet
 हवाई  बि के  प्रस्तावित  स्थल  की  जांच  नार  द  sts  ह  रल  में  कोचीन  के  निकट  शेखचिल्ली  का  दौरा

 किया था

 यदि  तो  इस  न्र  ८  ह  के  बारे  x
 भ्रध्ययन  दल  द्वारा  की  गई  सिफारिशों का

 ब्यौरा क्या  हैं  ;  wt

 ह
 नोला इस  पर  सरकार  ने  क्या  निर्णय

 संचार  तथा  पर्यटन  नागर  विमानन  मंत्रो  :  जी  परन्तु  यह

 एक  म्रन्त्देशीय  विमान क्षेत्न  के  निर्माण  के  लिए  स्थान  के  चयन  के  संबंध  में  x at, art MaALisery

 क्षेत्र के  लिये  नहीं  ।

 सभी  संभावित  स्थलों की  सर्वेक्षण  रिपोर्टों  का  नागर  विमानन  विभाग  हारा दार

 मूल्यांकन  किया  जा  रहा

 1970  से  1973  तक  को  अवधि  में  मानव  सांपों  और  मेंढकों  ं  के  निर्यात से  विदेशो  मुद्रा

 की

 2955.  श्री  सी
 ०

 के  ०  चन्द्रभान  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि

 1970-71  1971-72  तथा  1972-73  में  श्रवबतबर  तक  मानव  सांपों

 ait  मेढकों के  निर्यात  से  कुल  कितनी  विदेशी  मुद्र की  राय  हुई

 इन  वस्तुओं  की  खरीद  करने  वाले  देशों  के  नाम  क्या  हैं  ;
 शर

 क्या  इन  कि  का  व्यापार  बढ़ाने  के  लिये  कोई  उपाय  किए  गए
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 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपन् मंत्री  ato  :  तथा  मानव  केशों तथा  बंदरों

 के  सबंध  में  जानक।री  नीचे  दी  जाती  है  :--

 ्र

 मद  ay  मलय nN

 हजा

 रुपये  में

 ee 5

 मानव  केश  1970-71  20087  जर्मन  संघीय

 1971-72  12649

 1972-73  2325  टमक बैत थि

 सितम्बर  लोकतंत्रीय  गणराज्य

 1972-73  3027

 स०

 फिजी  दीप

 नीदरलैंड  तथा  अन्य  देश  ।

 1970-71  2641  जमीन

 1971-72  2196  संघीय

 1972-73  3523  नीदरलैंड  ,  सं  ०रा ०

 वर्ष  सोवियत

 विया  तथा  अन्य  देश  ।

 ain  तथा  न  gutta  मत  नर  थे  कान  &  वर्गीकृत  करी  किये  wt  &  fae

 श्राघार पर  विदेश  व्यापार  के  ज प्राकड़  रखे  जाते

 बंदरों  तथा  सांपों  का  निर्यात  ,  हमारे  वन्य  जीवन  के  परिक्षण के  केवल  प्रतिबंधित  mart

 पर  किये  जाने  की  अनुमति  दी  जाती  है  मेंढकों  का  निर्यात  गुणावगुण  के  were  पर  करने  की  अनुमति

 है  क्योंकि  मेंडक  की  टांगें  जोकि  अधिक  मुद्रा  अजित  करती  निर्यात  की  एक  मुख्य  मद  हैं  ।  मानव  केशों  का

 व्यापार  बढ़ाने  के  लिए  ,  1970  के  दौरान  निम्नतम  कीमत  के  प्रतिबंधों  को  हटा  दिया  गया  तथा  भुगतान

 संबंधी  तथा  far  atc  विमलेश  के  संबंध  में  गये  प्रतिबंधों में  छूट  दी  गई

 देश  में  सेवा

 2956.  Sto  पी०  क्या  पर्यटन  कौर  नागर  विमानन मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  सेवा  झारंभ  करने  संबंधी  नवीनतम  स्थिति  क्या  है  ;  शौर

 इस  प्रयोग  के  लिये  कौन-कौन  से  मार्ग  चुने  गये

 संचार  तथा  पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्रो  :  ate  फिलहाल इस

 मामले  पर  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  जा  रही
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 2957.  श्री  डी०  पो ०  जडेजा  :  क्या  पर्यटन  शर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  लैटिन  अमरीकी  देशों  में  भारतीय  पर्यटन

 केन्द्र  स्थापित  करने  संबंधी  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  है  ;  कौर

 यदि  तो  कौन-कौन से  स्थान  चुने  गये  हैं  ?

 पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (Eto  )  सरोजिनी

 पर्यटन  विमान  का  एक  पर्यटन  अधिकरी  ब्राज़ील  में  कार्य  कर  रहा  जिससे  श्रर्जन्टीना

 तथा  वेनेजुएला  का  कार्य  भी  देखने की  are  की  जाती  लेटिन  शभ्रमेरिकन  देशों  में  कोई  wea  पर्यटन

 कार्यालय  स्थापित  करने  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 जामनगर को  हवाई  से  मिलाने  वाली  सड़क

 2958.  श्री  डी०  पी०  जदेजा :  क्या  पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री यट  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  जामनगर  को  हवाई  प्रमुख  से  मिलाने  वाली  कोई  ठीक  सड़क  नहीं  है  ;

 यदि  तो  क्या  इस  बारे  में  हाल ही  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुमा  है  ;  प्र

 शहर  को  हवाई  aes  से  मिलाने  वाली  ठीक  सड़क  के  निर्माण  के  लिए  सरकार  द्वारा

 वाही  की  गयी  है  ?

 संचार  तथा  पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  राजबहादुर )  :  सरकार  को  जानकारी है  कि

 एप्रोच  रोड़  प्रगति  हालत  में  नहीं

 नि

 राज्य  सरकार  एप्रोच  रोड़ की  मरम्मत  व  संधारण  के  लिये  सहमत  हो  गयी  बशर्ते कि  रक्षा

 मंत्रालय  कि  अधिकार  में  यह  इसे  राज्य  सरकार  को  हस्तांतरित  कर  देते  इस  बात  पर

 सहमति  हो  गयी  है  ate  शर्तें  तैयार  की  जा  रही  हैं  ।

 Shortage  and  blackmarketing  of  cotton  yarn

 2959.  Shri  Shiv  Kumar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  state

 (a)  whether  complaints  regarding  shortzge  and  blackmarketing  of  cotton  yarn  <re

 constantly  being  received  for  more  than  last  six  months;  «nd

 (b)  if  so,  the  efforts  made  by  Government  to  improve  the  situation  and  the  extent

 to  which  the  situation  has  improved  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  A.  C.  George)  :  (a)  &  (b)
 The  State  Governments  have  been  empowered  to  deal  with  ceses  of  blackmzrketing  of

 cotton  yarn.  They  have  been  urged  to  take  severe  ection  against  proved  cases  of  such

 malpractices.  Distribution  control  over  yatn  of  counts  upto  80s  has  also  been  relaxed

 in  view  of  the  improved  supply  position.
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 (01  loans lala  oe  to  Cottage  Industries  and  Anima!  Husbandry  Industry

 2951.  Shri  Nathu  Ram  Ahirwa  :  Will  the  Minister  of
 Finance  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have  any  scheme  for  advancing  loans  to  the  cottage  in-

 dustries  and  animal  busbandry  industry  in  the  rura!  and  urban  areas;  and

 (b)  if  so,  the  outlines  thereof  ?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  Yeshwantrao  Chavan)  :  (a)  and  (b)  The  information

 is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House.

 रुपयों  में  भ्राता  करने  वाले  देशों  के  साथ  दीर्घावधि  व्यापार  करार

 2962. राज  राज  सिंह
 देव

 :
 क्या  वाणिज्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  रुपयों  में  भुगतान  करने  वाले  देशों  के  साथ  दीर्घावधि  व्यापार  करार  करने  की

 योजना  वना
 रही

 यदि  तो  इन  प्रस्तावों  की  रूपरेखा  क्या  है ,

 क्या  इससे  हमारी  विदेशी  मुद्रा  की  am  में  वृद्धि  होगी  1.0

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए  ०
 सी

 ०  :  से  जानकारी  एकदम  की  जा  रही  है

 कौर  सधा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी ।

 भारत  कौर  टीकों  के  बीच  ब्यापार  समझौता

 2963.  श्री  राज  राज  सिंह  देव  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने की  कृप  करेंगे कि  :

 व्यै  1970-71 से  wa  तक  भारत  we  टर्की के  बीच  कितना  व्यापार

 शौर

 हाल  ही  में
 हाए  व्यापार  समझौते  के  परिणामस्वरूप  दोनों  देशों  के  बीच  कितना  व्यापार  बढ़ने

 की  संभावना

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  ato  ag  1970-71  से  Wa  तक  भारत  तथा

 तुर्की  के  बीच  व्यापार  की  मात्ना  निम्नोक्त  प्रकार

 लाख  रूपयों

 निर्यात frat  आयात

 पुननिर्माण भी

 शामिल  हैं  ह

 1970-71  29.  00  70.00

 1971-72  200.08  14.78

 1972-73  521.  36  11.66

 इस  करार  में  भारत  तथा  तुर्की  के  बीच  क्लीयरिंग  प्रणाली  के  अंतर्गत  किसी  व्यापार  की

 व्यवस्था  नहीं  है  प्रो  यह  सामान्य  वाणिज्यिक  शर्तों  पर  तय  की  जा  रही  व्यापार  संविधानों  पर  निर्भर

 करता
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 विद्रोह  तथा  मिट्ठी
 के

 तेल
 पर

 उत्पादन  शुल्क

 2964.  को  नरेन्द्र कुमार  सांघी  :  क्या  fea  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1973  में  मिट्टी  के  तेल  te  जार  दा  eis  डीज़ल  के  बढ़ाकर  निर्धारित

 किए  गए  प्रति  लिटर  मलय  में  उत्पादन  शल्क  कितना  और

 an  मिट॒टी  के  तेल  की  कीमतों  में  wares वृद्धि  के  कारण  सभी  वर्गों  को  हो  रही  कठिनाइयों

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  का  विचार  उत्पादन  शल्क  में  कुछ  राहत  देने  का  है
 ?

 वित्त  मंत्री  यशवन्तराव  :  मिट्टी-तेल  प्रौढ़  हाई  स्पीड  डीज़ल  तेल  के  हाल
 ै  में  बढ़ाये  गये  मूल्यों  केन्द्रीय  उत्पादन  शल्क  तथा  नमक  1944  के  aia  लगने  योग्य

 उत्पादन  शुल्क  का  अंश  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  तथा  नमक  )  1973  द्वारा  मिट्टी-तेल पर
 शुल्क में  200/-  रु०  प्रति  किलोमीटर at  20  पैसे  प्रति  लिटर  की  वृद्धि  की  गई  थी  ।  जनसाधारण

 की  प्रतित्रिया  के  उत्तर  में  मिट्टी-तेल  पर  शल्क  में  विधि की  सीमा  को  बाद  में  एक  अधिसूचना  a  घटा

 कर  9  नवम्बर  1973  से  केवल  10  पेसे  प्रतिलीटर  कर  दिया  ष्ा  हू

 विवरण

 ला  eS  ee

 उत्पाद का  नाम  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क

 तथा

 नियम  के  धीन

 9-11-73  लगने

 उत्पादन  शुल्क

 15  डिग्री  सेंटिग्रेड  पर

 प्रति  लिटर

 रुपये  पेसे

 1.  मोटर  स्पिरिट  00

 2.

 36.50 (1)

 5.09 (11)

 3.  हाई  स्पीड  डीज़ल  तेल  36.105

 डीजल  तेल  कौर  वाष्पशील

 टिप्पणी  इसमें  खनिज  उत्पाद  केन्द्रीय  शुल्क  तथा  सीमा  शल्क
 अधिनियम

 1958  के  झधीन  लगने  योग्य  उत्पादन  शुल्क  शामिल  नहीं
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 तथा  प्रतिनिधिमण्डलों को  यात्रा  के  कारण  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों  योगदान

 2965.  श्री  नरेन्द्र कुमार  सांघी  :  क्या  पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे
 कि

 इण्डियन  एयरलाइंस  तथा  एयर  इण्डिया  ने  1972-73  में  वूल  कितना-कितना  राजस्व

 अजित  :

 सरकारी  झस्रधिकारियों  तथा  प्रतिनिधिमण्डलों  की  यात्रा  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य

 सरकारों  ने  प्रत्येक  को  कितनी  धनराशि  श्र

 पेट्रोल  की  कीमत  में  हुई  वृद्धि  के  परिणामस्वरूप  विमान  भाड़ों  में  हुई  वृद्धि  के  क।रण
 विशेषकर  1973-74  में  सरकारी  कार्यों  के  लिये  यात्ना पर  सरकार  को  प्रति  वर्ष  कितनी  अतिरिक्त

 राशि  खने  करनी  पड़ेगी ?

 संचार  तथा  पर्यटन  नागर  विमानन  मंत्री  राजबहादुर :  इण्डियन  एयरलाइंस  द्वारा

 72.05  करोड़  रुपये तथा  एयर  इण्डिया  द्वारा  101. 08  करोड़  रुपये

 कौर  एयर  कारपोरेशन  ऐसे  ५ अ्राकड़  नहीं  रखते  ।

 भारतीय  पटसन  निगम  द्वारा  पटसन  क्रय  केन्द्रों  की  स्थापना

 2966.  श्री  वो  ०  सायावन :

 श्री  ७ प्रभदास पटल च् पटेल
 :

 कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  पटसन  निगम  ने  देश  में  पटसन  क्रय  केन्द्रों  की  स्थापना  की  है  ;

 (a)  यदि  हां  तो  कितने  केन्द्र  स्थापित  किये  ak

 इन  केन्द्रों  की  स्थापना  से  कितने  व्यक्तियों  को  रोज़गार  मिला  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  सी०  :  जी

 निगम  ने  देश  में  30  विभागीय  खरीद  केन्द्र  स्थापित  किये  हैं  ।

 केन्द्रों  के  नियमित  हमलें  की  स्वीकृत  संख्या  300  इसके  चालू  मौसम  के  दौरान

 केन्द्रों  के  बेलिंग  प्रेसों  में  दैनिक वेतन  पाने  वाले  150  मज़दूर  नियुक्त  है ं।

 रुख  को  नौ  हौजरी  फक  निर्यात

 2967.  डा  ०  हरिप्रसाद  क्या  वाणिज्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रूसी  शिष्टमण्डल  ने  आगामी  वर्ष  के  लिये  ऊनी  हौजरी  हेतु  क्र यादेश  देने  के  लिये

 इस  ay  अक्तूबर में  भारत  का  दौरा  किया

 यदि  तो  रूसी  शिष्टमंडल  ने  कितनी  कौर  कितने  मूल्य  की  हौजरी  वस्तु  क्र यादेश
 दिया  ar

 गत  दिसम्बर  में संपूर्ति  के  लिये  निर्धारित 75.0  रूपये  प्र  किलों के  अधिकतम

 मूल्य  के  मामले  में  प्रधान  मंत्री  द्वारा  हस्तक्षेप  की  मांग  करने  के  लिये  स्थानीय  हौजरी  एक्सपोर्ट

 रोशन  का  एक  शिष्टमण्डल  प्रधानमंत्री  से  मिला  और  यदि  उनकी  मांग  पर  इस  बीच  क्या

 पुनरीक्षित  अधिकतम  मूल्य  निर्धारित  किया  गया  है  ?

 tl
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 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  सी०  जी  हां  ।

 रूसी  शिष्टमंडल  ने  1974  के  दौरान  13.53  करोड़  रुपये  के  मलय  के  18.  45  लाख

 ऊनी  निटवीयरों की  सप्लाई  करने  के  लिये  भारतीय  हस्तशिल्प  तथा  हथकरघा  निर्यात  निगम  लि०  के  साथ

 संविदाएं  की  हैं  ।

 स्थानीय  हौजरी  एक्सपोर्ट  कॉरपोरेशन  को  कोई  शिप्टमण्डल  प्रधान  मंत्री  से  नहीं  मिला

 >  120  रुपये  प्रति  किलों ऊनी  हौजरी  के  निर्यातों  पर  प्रति  पूति  का  अधिकतम  मलय ब  OTS

 कर  दिया  गया  है  ।

 वास्तविक  उपभोक्ताओं  द्वारा
 कच्चे  माल

 का  सीमित  मात्रा  में  आयात

 2968.  श्री  फतह सिह राव  गायकवाड  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यद  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  प्राथमिकता  उद्योगों  में  सभी  वास्तविक  उपभो
 re 11%  |  को  कच्चे माल  की

 सीमित  मात्रा  के  ara  के  लिये  भ्र नुम ति  के  उद्देश्य  से  श्रायात  नी  में  परिवर्तन  किया  ate

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  कया  हैं ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  To  सो०  जी  नहीं  ।  प्राथमिकता  प्राप्त  उघोगों

 को  कच्चे  माल  तथा  संघटकों  के  आयात  की  अनुमति  गत  खपत  के  मूल्य  के  ग्राघार  पर  दी  जाती  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता ।

 वित्त  मंत्रालय द्वारा  हिन्दी  में  सामान्य  आदेश  art  जाना

 2969  श्री  सुधाकर  पांडे  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उनके  मंत्रालय  तथा  अधीनस्थ  कार्यालयों  में  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कया  प्रबन्ध  किये

 गए  हैं  कि  राज्य  भाषा  अधिनियम  उपबन्धों  के  अनुसरण  में  सभी  सामान्य  श्रादेश  अंग्रेजी  शर  हिन्दी  में

 गत  तीन  महीनों  में  से  कितने  मामले  ध्यान  में  जाए  जिनमें  सामान्य  arent  की  श्रेणी  में

 aa  वाले  पत्न-परिवहन  ज्ञापन  केवल  wat  में  जरी  किये  ak

 तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कोताही  की  गई  है  प्रिया  किये  जाने  का  प्रस्ताव है  ?

 वित्त  मंत्री  यशवन्तराव  :  वित्त  मंत्रालय  खास  में  इस  सम्बन्ध  में  वर्तमान

 व्यवस्था  फिलहाल  पर्याप्त  मानी गई  ८  जहां तक  अधीनस्थ  कार्यालयों  का  सम्बन्ध  अपेक्षित

 तत्काल  उपलब्ध  नहीं  उसे  विभिन्न  कार्यालयों  से  इकट्ठा  किया  जा  रहा  है  ate  प्राप्त  होते  ही  सदन
 पटल  पर  रख  दिया  जाएगा ।

 ate  (7)  व्यय  विभाग  द्वारा  इस  अवधि  में  जारी  किये  गए  ऐसे  पत्तों  शादी  की  संख्या  12

 जिनमें  से  9  का  सम्बन्ध  केन्द्रीय  सिविल  ०५० सवा  श्रंशदाई  भविष्य  निधि  और  सामान्य  भविष्य

 निधि  नियमावली  शादी  में  कुछ  संशोधनों  से  जिनकी  मूल  नियमावली  के  प्राधिकृत

 हिन्दी  AS ERS  जो  सांविधिक किस्म  के  ait  तक  प्रकाशित  नहीं  हुए  हैं  ।  कुछ  मितव्ययी  उपायों  से

 तीन  पत्न  wis  श्रात्यावश्यकता  के  कारण  केवल  was  में  जारी  किये  परन्तु  उनका

 रूपान्तर  शीघ्र  ही  जारी  किया  जाएगा  ।  बैंकिग  विभाग  ate  श्रमिक  aa  विभाग  खास  में  ऐसे  मामलों

 की  संख्या कुछ  नहीं
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 लिखित  उत्तर
 न

 30
 1973  er

 राजस्व  ate  बीमा  विभाग  के  सम्बन्ध  अपेक्षित सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  कौर  सभा  पटल

 पर  रख  दी  जाएगी

 फ्रांस  ate  इटली  कौर  वहां  के  उद्योगपतियों  are  भारत दि  SS!  में  पूंजा
 निवेश

 2970.  श्री  के०  फॉइंडारामी  रेड्डी  :  क्या  fea  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 भारत  में  फ्रांस  शौर  इटली  तथा  वहां  के  उद्योगपतियों  द्वारा  भारत  में  कितना  पूंजी  निवेश
 किया  गया  कौर  उनके  द्वारा  wea  कितनी  सहायता

 दी  गई  ;

 किन-किन  उद्योगों में  उन्होंने  पूंजी  निवेश  किया  तथा  सहायता  की  ;  कौर

 क्या  भविष्य  के  लिए  किन्हीं  नए  समझौतों  पर  हस्ताक्षर  किये  गये  हैं  ate  यदि  हां  तो  तत्संबंधी

 मुख्य  ad  क्या

 वित्त  मंत्रो  यश दन्त राव  :  से  निवेश

 wis  द्वारा  किये  गये  दीर्घकालीन  गैर-सरकारी  निवेशों  की  रकम  1970  के  में  49,  2  करोड़  रुपये

 फ्रांस  द्वारा  जिन  क्षेत्रों  में  निवेश  किये  गये  हैं  वे  ये  हैं  निर्माण  पैट्रोलियम  a  सेवाएं  ।

 इटली

 इटली  द्वारा  किये  गये  दीर्घकालीन  गैर-सरकारी  निवेशों  की  रकम  ara  1970  के  में  90.1

 करोड़  रुपयें  थी  ।  इटली  द्वारा  जिन  क्षेत्रों  में  निवेश  किया  गया  है  वें  ये  हैं  निर्माण  पैट्रोलियम

 प्रौर  सेवाएं  |

 on
 वित्तीय  सहायता

 भारत  को  फ्रांस  से  1961-62  से  ऋण  दिये  जाने  लगे  थे  शौर  1966-67  तक  यह  सारे के  सारे

 सम्पर्क  1961-62  से  1966-67  तक  6  ay  की  अवधि  के  दौरान  प्राप्त  संभरक ऋणों  की

 कुल  रकम  75  करोड़  फ्रांसीसी  फ्रांस  (106-65  करोड़  थी ।

 से  सरकार  कोਂ  के  आधार  पर  फ्रांस  के  1967-68  में  ऋण  मिलने  शुरू  हुए  थेमोर  1967-

 68  से  1973-74  की  सात  वर्ष  की  में  इनकी कल  रकम  128.  948  करोड़  फ्रांसीसी  फ्रांस  (183.  36

 करोड़  थी  ।  इस  रकम  में  फ़ांस  से  माल  श्र  सेवाओं  के  आयात के  लिए  110,10  करोड़

 फ्रांसोसों  फ्रांस  (156. 56  करोड़  ऋण  राहत  के  रूप  में  18.  848  करोड़  फ्रांसीसी  फ्रांक

 (26.  80  करोड़  की  रकम  शेष  मिली  फ्रांसीसी ऋणों  से  लाभान्वित  होने  वाले  उद्योग इस  प्रकार  हैं

 उर्वरकों  सहित  रसायन  विशेष  ate  मिश्र  तेल  आर  परमाणु

 हाल  ही  में  फ्रांस  सरकार  ने  सुचित  किया  है  कि  वे  पांचवीं  anita  की  अवधि  के  दौरान  उर्वरक

 परियोजनाओं की  स्थापना  के  लिए  भारत  को  सहायता  देने  के  लिए  30.00  करोड़  फ्रांसीसी  फ्रांक  (42. 66

 करोड़  का  एक  विशेष ऋण  देने  के  लिए  तैयार  हैं  ।
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 तकनीकी  सहायता

 1958  तकनीकी भारत-फ्रांस  तकनीकी  सहयोग  करार  के  श्रधीन  फ़ांस  सहायता

 देता  रहा  फ्रांसीसी  पेट्रो-रसायन  जहाज  लघु  उद्योग  इरादी  जैसे  क्षेत्रों  में  फ्रांसीसी

 विशेषज्ञों  की  व्यवस्था  के  रूप  में  ate  बांध  तथा  सिविल  sheets  दूर  तेल  की  खोज

 रेलवे  प्रादि  जैसे  क्षेत्रों  में  भारतीय  कर्मचारियों  को  प्रशिक्षण  सुविधा  दिए  जाने  के  रूप  में  दी  जाती  रही  है  ।

 अक्तूबर  1973  के  ta  तक  फ्रांस  ने  72  विशेषज्ञों की  सेवाएं  प्रस्तुत  की  हैं  ग्रोवर  लगभग  859  भारतीय

 कर्मचारियों  को  प्रशिक्षण  सुविधाएं  प्रदान  की  हैं

 विरोध  सहायता  लडलो

 उर्वरकों  की  खरीद  के  लिए  सरकार  से  सरकार  को  1967  में  दिए  गए  20  लाख  अ्रमरीकी  डालरों

 (1.  46  करोड़  के  बराबर  के  एक  ऋण  को  छोड़कर  इटली  द्वारा  दी  गयी  सहायता  संभरक  ऋणों के

 a0 9a
 रूप  में  दी  गई  जब  तक  प्राप्त  इन  संभरक  ऋणों  की  रकम  कुल  मिलाकर

 (209.78 करोड़  के  बराबर उपर्युक्त  के  अलावा इटली  ने  4.  42  करोड़  अमरीकी  डालर

 (32.17  करोड़  की  ऋण-राहत  प्रदान  की

 इटली  की  सहायता  से  लाभान्वित  उद्योग  इस  प्रकार
 >

 |  उवेरकों  सहित  aa

 खनन  कौर  कागज  शौर  छपाई  शादी ।

 टिप्पणी :  इन  दोनों  देशों  द्वारा दी  गयी  सहायता के  संबंध में  उपयुक्त  सूचना  में  दिए गए  फ्रांसीसी

 फ्रांस  att  प्रतीक  डालरों  के  बराबर  भारतीय  रुपयों  का  हिसाब  विनिमय  की  मौजूदा  केन्द्रीय  दर  के

 आधार  पर  लगाया  गया  जो  1  फ्रांसीसी  फेंक
 न  1.  422  रुपये  कौर  डालर

 =  279  रुपये  है  ।

 Views  of  Eminent  Economists  on  Deficit  Financing  in  India

 2971.  Shri  Shiy  Kumar  Shastri  :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state

 (a)  whether  some  eminent  Economists  of  the  country  have  expressed  their  opinion

 that  deficit  financing  is  one  of  the  major  reasons  of  inflation;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto  and  whether  Government  propose

 to  make  certain  changes  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  Yeshwantrao  Chavan)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  views  expressed  and  suggestions  made  by  Economists  and  others  are  giver

 due  consideration  by  the  Government,  while  framing  the  economic  policy  for  the  country.

 मंत्रियों  कौर  सरकारी  अधिकारियों  हारा  श्रायातित  लिमूसीन  मोटरकार  का  प्रयोग

 2972.  एम०  एस०  पुश्तो :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 कितने  मंत्री  तथा  ger  सरकारी  शभ्रधिकारी  सरकारी  कामकाज  के  लिए  आयातित  लिमूसीन

 मोटर  कारों  का  प्रयोग  कर  रहे  हैं  ;  कौर
 ह

 क्या  सरकार  ने  भारतीय  कारों  का  प्रयोग  करने  के  बारे  में  प्रदेश  जारी  किये  हैं  श्र  यदि

 तो  इसके  क्या  कारण

 वित्त  मंत्री  यशवन्तराव  :  सूचना  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है  सनौर  विभिन्‍न  मंत्रालयो ं/

 विभागों  से  एकत्र  की  जा  रही  इसको  यथासंभव  शीघ्र  सदन  पटल  पर  रख  दिया
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 9  1595  )  लिखित  उत्तर
 कि

 झ्रायातित  कारों  के  इस्तेमाल  पर  प्रतिबंध के  at  में  हिदायतें  पहले  से  ही  विद्यमान  हैं  सरकार

 की
 नीति  यह  है

 कि
 नयाचार  की  मांगों  तथा  इसी  प्रकार  के  अरन्य  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  आयातित

 कारों  के  प्रयोग  को  उत्तरोत्तर  कम  किया  जाये  ।  सरकार  द्वारा  हाल  ही  में  हिदायतें  जारी  की  गयीं  हैं
 भविष्य  जब  वर्तमान  आयातित  कारें  बदलने  योग्य  हो  जायं at  उनके  बदले  में  भारत में  निमित

 कारें  दी  जाय ।  नयाचार  ग्रावश्यकताओओं  के  कारण  विदेश  मंत्रालय  तथा  वाणिज्य  मंत्रालय  शर  भारतीय

 टन  विकास  निगम  इसके  अ्रपवाद  हैं

 aaa  साहू  जेन  को  वित्तोय  संस्थानों  दवारा  मंजर  किये  गये  /  दिये  गये  ऋणों  की  राशि

 2973.  श्री  विद्याधर  बाजपेयी :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 विभिन्‍न  वित्तीय
 संस्थापकों

 ने  मैसर्स  जैन  को  कितने  ऋण
 की

 मंजूरी  दी  है  कौर  भुगतान
 किया  है  ;

 ऋण  किस  प्रयोजन  के  लिए  मंजर  किया  गया

 क्या
 1  सरकार  ने  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कोई  एजेंसी  बनाई  है  कि  जिन

 जनों  के  लिये  sm  fit  गये  उनका  उपयोग  उन्हीं  प्रयोजनों के  लिए  किया  जाए  कौर  क्या  वह  एजेंसी  उनकी

 लेखा-पुस्तकों आदि  का  निरीक्षण  करती  है  ;

 यदि  तो  एजेंसी  के  निष्कर्ष  क्या  हैं  और  उनके  प्रतिवेदन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गयी

 वित्त  मंत्री  यशवंतराव  शर  औद्योगिक  लाइसेंस  नीति  जांच  समिति  की
 रिपोर्ट के  परिशिष्ट | है  में  सम्मिलित  पा हु जेन  व्यवसाय  गृह  से  संबंधित  प्रौद्योगिक कंपनियों  को  अखिल  भारतीय

 दीघंविधेक  वित्तीय  संस्थाओं  अर्थात  भारतीय  औद्योगिक विकास  भारतीय  औद्योगिक  वित्त  निगम  भारतीय

 औद्योगिक  ऋण  कौर  निवेश  निगम  द्वारा  मंजर  किये  गये  और  वितरित  किये  गये  ऋणों  की  रकमें  उनका

 प्रयोजन  बताते  हुए  संलग्न  विवरण  में  दी  गयी

 शर  :  ऋणों के  प्रतिम  रूप  से  उपयुक्त  उपयोग  सहायता  प्राप्त  कंपनियों  के  बाद

 के  कार्य  का  पर्यवेक्षण  करने  के  लिए  स्वयं  वित्तीय  ने  प्रक्रिया  निर्धारित  की  है  ।  ऋण  इकट्ठे नहीं  दिए

 बल्कि  उपकरण  ote  की  खरीद  करने  या  उनके  लिए  किये गये  खड़े  की  साध्य  प्रस्तुत  करने  कौर

 परियोजना  का  faa  प्रबंध  करने  वाली  संस्थानों  की  सहमति  से  वित्तीय  आयोजना  के  अनसार  कार्य  करने

 र  उनका  भगतान  किया  जाता  है  ।  जहां  संस्था  आवश्यक  समझती  सहायता  प्राप्त  कंपनी  के  बोर्ड  में

 नामजद  निदेशक  की  नियुक्ति  करती  है  ake  सहायता  प्राप्त  कंपनी  की  प्रगति  पर  स्वयं  नजर  रखती  है  ।

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  कंपनी  को  दिये  गयें  ऋणों  का  उपयोग  उचित  रूप  से  हों  रहा  ये

 संस्थाएं  सहायता  प्राप्त  कंपनी  से  नियमित  रूप  से  सावधिक  रिपोर्ट  प्राप्त  करती  संयंत्रों  का  निरीक्षण  करती

 जैसे  कंपनी  की  लेखा  पुस्तकों  की  जांच  करती  हैं  ake  परियोजना  स्थल  atk  कारखाने  का  दौरा  करती

 हैं  रोक  उपयुक्त  शझ्रनवर्ती  कार्रवाई  करती  संलग्न  विवरण  में  दिखाया  गया  है  कि  एक  कंपनी  के

 मंजर  किये  गये  ऋणों  का  उपयोग  नहीं  किया  गया  दो  विभिन्‍न  कंपनियों  द्वारा  लिये  गये  दो  ऋणों  योग

 करके  पर्ण  रूप  से  अदायगी  कर  दी  गयी  है  कौर  चौथी  कंपनी  ने  उपकरणों  का  रायात  करने  में  ऋण

 का  उपयोग  किया  तौर  उस  ऋण  के  अधिकांश  भाग की  अदायगी की  जा  चकी
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 Novem

 ber,  1973

 विवरण

 30-9-1973  तक  साह  जैन  घराने  से  संबंधित  attire  प्रतिष्ठानों  को  भारतीय  औद्योगिक

 विकास  भारतीय  ग्र  मिक  वित्त  निगम  कौर  भारतीय  fire  ऋण  श्र  निवेश  निगम  द्वारा

 स्वीकृत  झर  वितरित  की  गयी  वित्तीय  सहायता  विवरण  जिसमें  सहायता  प्राप्त  कंपनियों  की  संख्या

 शर  ऋण  मंजूर  करने  का  प्रयोजन  भी  दिया  गया

 रुपयों  में
 )

 a

 सहायता  प्राप्त  कंपनियों  मंजर  की  ic  रित की  गयी  प्रयोजन

 »  ताम  गयी  रकम  रकम

 i

 भारतीय  प्रौद्योगिक  जयपुर  उद्योग  190,  00 (1)  कंपनी  द्वारा  इसका  एक  सीमेंट  फैक्टरी

 विकास  बेक  लि०  राजस्थान  अभी कोई  उपयोग  की  स्थापना के  लिए

 नहीं  किया  गया

 भार तोप  प्रौद्योगिक  वित  (i)  sorter  सीमेंट्स  50.00  50.  00  एक  नया  सीमेंट

 निगम  लीं  विहार  कारखाना  स्थापित

 करने के  लिए  श्र

 कागज  की  उत्पादन

 क्षमता  में  वृद्धि

 करने के  लिये

 100,  00  100,00 (ti)  रोहतास  इंडस्ट्रीज  ऋणों  की  पूर्ण
 fo  डालमिया  रूप  से  पुनः  अ्रदायगी

 बिहार  कर  दी  गयी

 भारती प्र  प्रौद्योगिक  ऋण  (i)  रोहतास  इंडस्ट्रीज़  लि०  27.7  27  ् 9  एक  कागज  मिल  का

 श्र  fata  निगम  डालमिया  प्राधुनिकीकरण  करने

 बिहार  के  लिये  भारत  सरकार

 जारी  किये

 गये  प्रख्यात  लाईसेंस

 के  आधार  पर  एक

 विदेशी  मुद्रा  ऋण

 30-9-73 को  9.10

 लाख  रुपया  बकाया
 क  ल  ्  ee

 मास
 2.  c

 दो  इण्डिया  लिमिटेड  पर  करों  को  बकाया राशि

 2974.  डा०  लक्ष्मी  नार  पांडेय  :  क्या  faa  मंत्री  मैसर्स  कोरस  इण्डिया  लिमिटेड  पर  करों

 प्रशन  संख्या  881  के  उत्तर  के  सम्बन्ध की  बकाया  राशि  के  बारे  में  1973

 में  यह  बताने  की  कृपा  करे

 क्या  कर-निर्धारित से  कारण  बहारों  नोटिस  का  उत्तर  प्राप्त  हो  गया
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 लिखित  उत्तर 30  1973

 यदि  तो  उत्तर  की  मुख्य  बातें  क्या

 कर  निर्धारित पर  कितना  जुर्माना  किया  गया  कौर

 (7)  इस  सम्बन्ध  में  at  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्री  (att  यशवन्तराव  चंब्हाण  )  से  कर-निर्धारण  वर्ष  1972-73  से  सम्बन्धित

 आयकर  की  बकाया  मांग  के  भुगतान  में  देरी  के  लिये  gos  कयों  नहीं  लगाया  इस  आशय  का  कारण

 बताया  नोटिस  जारी  किया  गया  था  ।  बकाया  मांग  की  श्री  वसूली  कर  ली  गई

 मुद्दा  को  सप्लाई में  वृद्धि

 2975.  श्रीमती  भार्गवी  तनकप्पन :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 विगत  वर्षों  की  तुलना  में  चालू  वर्ष  में  मुद्रा  सप्लाई  में  कितनी  वृद्धि

 इसमें  सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  क्षेत्र  का  कितना  हिस्सा  कौर

 >
 क्रेन  मुद्रा  स्फीति  की  प्रवृत्ति  पर  इसका  क्या  प्रभाव  पड़ा  ध

 वित्त  मंत्री  यशवंतराव  :  जनता  के  पास  मुद्रा-उपलब्धि  में  1971-72  में

 945
 करोड़  रुपयें  की  कौर

 1972-73
 में

 1291
 करोड़  रुपये

 की  वृद्धि  हुई  ।  चालू  राजस्व  वर्ष
 में  (9  1973  मुद्रा  उपलब्धि  में  594  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  हुई

 बैंकों  द्वारा  सरकारों  को  दिये  गए  शद्ध  ऋण  में  1971-72  शर  1972-73  में  क्रमशः

 1147 करोड़  रुपये  शर  1307  करोड़  रुपये  को  वृद्धि  हुई  बैंकों  द्वारा  वाणिज्यिक  क्षेत्र  जिसमें

 सरकारी  क्षेत्र  के  गेर-विभागीय  उपक्रम  शामिल  दिये गए  शुद्ध  ऋण  में  76  करोड़  रुपये
 204  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  हुई  ।  चालू  राजस्व  वर्ष  में  (7  1973  बैंकों  द्वारा  सरकारों

 cy  दिये  गए  शुद्ध  ऋण  में  1069  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  हुई  है  लेकिन  बैंकों  द्वारा  वाणिज्यिक  क्षेत्र  क

 दिये  गए  शुद्ध  ऋण  में
 4706.0  करोड़

 रुपये
 की

 कमी  हुई

 मुद्रा  उपलब्धि  में  हुई  वृद्धि  को  यदि
 wit

 सेवायों  की  पूति  शर  उपलब्धि  में  वृद्धि
 करके  प्रति सन्तुलित  नहीं  किया  गया  तो  उससे  भश्रर्थ-व्यवस्था  में  मूल्य वृद्धिकारी  i4  at  में  होने  की

 सम्  वना  है  |

 केरल  में  काजू  के  कारखानों  का  बन्द  होना

 2976.  श्रीमती  anal  तनकप्पन  :  व्या  वाणिज्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  में  काजू  के  बहुत  से  कारखाने  कच्चे  sat  की  कमी  के  कारण  हाल  ही में
 बन्द  हो  गए

 यदि  होता तो  वे  कारखाने  कौन-कौन  से  और

 +? उसके  परिणामस्वरूप  कितनी  हानि  हुई  @

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (sit  ए०  ato
 :

 से  काजू  साबित करने  वाला
 उद्योग  एक  मौसमी  उद्योग  है  जो  कि  मई-सितम्बर  के  दौरान  स्वदेशी कच्चे  काजू  की  सप्लाईयों  तथा  वर्ष
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 भाग  के  दौरान  आयातित  काजू  पर  निर्भर  रहता  स्वदेशी  उत्पादन  से  तथा  साथ  ही  आयातों

 के  माध्यम  से  कच्चे  काजू  की  उद्योग  की  स्थापित  क्षमता  के  लिये  कम  पड़ती  है  इसलिये
 काजू ८»

 फैक्टरियां  वर्ष  में  कुछ  महीनों  के  लिये  बन्द  रहती  हैं  शौर  कुछ  एकक  कुछ-कुछ  समय  बाद  बन्द
 रहते हैं  चूंकि  यह  बात  इस  उद्योग  में  सामान्य  है  सरकार  को  इस  प्रकार  से  बन्द  रहने  वाली
 काजू  फैक्टरियों  की  संख्या  उनके  नामों  तथा  उनकी  हानि  की  सीमा  के  बारे  में  मालूम  नहीं

 वाणिज्यिक बैंकों  द्वारा  चांदी  के  गहनों/बर्तनों  के  निर्यातकर्ताश्रों  को  माल  को  जहाज  पर

 लादने  से  ga  ऋण  दिया  जाना

 2977.  श्री  ई०  ato  fag  पाटिल  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  faa  बैंक  ग्राफ  इण्डिया  ने  भ्रनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  को  चांदी  के  गहनों  के

 नियतिकर्ताश्रों  को  प्रत्यक्ष  पत्नों/फर्मों  के  निर्यात  क्र या देशों  के  लिये  अधिक  जोर  दिये  बिना  माल  को  जहाज  पर
 लादने से  पूर्व  ऋण  देने  की  marae  देने  का  निर्णय  किया  यदि  तो  उसकी  रूपरेखा  क्या

 इसके  क्या  कारण  हैं

 क्या  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिये  किसी  सतकंता  तन्त्र  की  व्यवस्था की  गई  है
 कि  गहनों  के  रूप  में  देश  से  बहुत  अधिक  शुद्धता  वाली  चांदी  देश  से  बाहर  न  भेजी  जाए  जिनमें

 चांदी  धातु  के  मूल्य  में  मजूरी  का  aa  प्रतीक  नहीं  होता  ;

 वर्ष  1971  1972  ौर  1973  के  दौरान  चांदीं  के  बतेंनों/गहनों  का  निर्यात  करने  वाली

 फर्मों  के
 नाम  क्या  है  तथा  उन्होंने  कितनी  कीमत  के  बर्तनों  का  निर्यात  किया  तौर  उक्त  निर्यात  किन-किन

 देशों को  किया  गया
 ?

 वित्त  मन्दी  यशवंतराव  :  शर  चांदी  के  गहनों  के  निर्वातकों  की

 झ्ावश्यकताओओं  को  पुरी  करने  तथा  इन  वस्तुभ्नों  के  निर्यात  को  प्रोत्साहन  करने  के  लिये  भारतीय  क

 ने  हाल  में  ही  लदान  पूर्वे  योजना  की  कुछ  आवश्यकताओं  में  परिवर्तन  करने  का  निश्चय  किया  ।  इस  बारे

 में  25  1973  को  जारी  किये  गये  अपने  परिपत्र  भारतीय  रिज  बक  ने  सभी  oa

 rated  वाणिज्यिक  बैक  को  सुचित  किया  कि  चांदी  के
 गहनों,बर्तेनों  के  निर्यात  के  सम्बन्ध

 में  विशेष

 के  निर्यातकों  ऋण  पत्र/पक्‍के  '  निर्यात व्यापार  प्रणालियों  को  ध्यान  में  रखते  बैंक  इन  वस् तुझ ों के

 आदेशों  के  प्रेषण  पर  ara  किये  बिना  लदान  पुर्व  अज़ीम  दे  सकते  हैं  ।  इस प्रकार की  ऋण-सीमाएं  स्वीकार  करते

 हए  बैंकों  को  निर्यातकों के  पहले  के  कार्यों  ale  उनके  द्वारा  दी  जाने  वाली  निर्यात-कार्य  गारंटी

 यदि  कोई  ध्यान  रखना  पड़ता  है  ।  बैंक  द्वारा  उस  झ्र वस् था  जब  निर्यातक द्वारा  निर्यात  लिये

 गहनों  /  बरतनों  के  निर्माण  के  लिये  चांदी  प्राप्त  की  जाती  है  ।  एक  अलग  खाता  खोलना  होता  इस  खाते

 में  बकाया  राशियों  श्रीराम  के  दिनांक से  180  दिन  की  अवधि  के  भीतर  तुल्य  निर्यात बिलों

 पर  क्रमशः  द्रास  या  निर्यात  के  सम्बन्ध  में  विदेश  से  प्राप्त  क... प्रघणा झ्र  समाप्त  करना  होता  है  ।  बैंक

 इस  प्रकार के  श्रम्रिमों  पर  ४8  प्रतिशत  से  अधिक  ब्याज  नहीं  ले  उपर्युक्त  आघार  पर

 दी  गयी  पैंकिंग  ऋण  सीमाएं  भी  लदान-पूर्व  ऋण  योजना  ate  निर्यात  ऋण  योजना  के

 भ्रन्तर्गत  सहायता  तथा  व्याज  सहायता  प्राप्त  करने  के  हकदार  हैं
 ।

 भारत  से  किये  जाने  वाले
 चांदी

 के

 गहनों
 /
 बनों  के

 सभी

 निर्यातों

 की

 यथास्थिति  काम जी०  कार  /  ई०पी०/पी०  पी०
 कामों

 में  घोषणा  करनी  होती  है  ।  साथ  ही  इस  संबंध  में  सीमाशुल्क

 श्र  केन्द्रीय  उत्पादन  शल्क  प्राधिकारियों  द्वारा  सतर्कता  बरती  जाती
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 लिखित  उत्तर 1595  )
 a  हा

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  वह  भारत  से  किये  गये  चांदी  के  गहनों/बर्तनों

 के  निर्यात के  ब्यौरे सम्बन्ध  नहीं  रखता  शर  इसलिये  निर्यात-वार

 उपलब्ध  नहीं  है  ।  किन्तु  इन  वस्तु भ्र ों  के  निर्यात  के  मूल्य  सें  संबंधित  जैसे  कि  वे  वाणिज्य
 शौर wh  संकलन  कलकत्ता  द्वारा  प्रकाशित  के  विदेशी  व्यापार  के  मासिक  श्रांकड़े-खण्ड  1  निर्यात

 eon

 दे  शत

 हुए  है  नीचे  दिये  गये  हैं  >--

 जरदोजी  Pa

 चांदी  के  शभ्राभूषणों ,  चांदी
 से  निर्मित  वस्तुद्मों  तैयार

 चांदी  कौर  अ्रंशत :  तैयार

 चांदी का  ate  |

 ह  कन  ee

 1-4-1970 से  31-3-1971  26  77

 1-4-1971  से  31-3-1972  22  43

 1-4-1972  से  31-3-1973  35  69

 ne  re

 जोरहाट  wie  डिन्रगढ़ [्  तक  बोइंग  विमान  सेवा  चालू  करने  का  प्रस्ताव

 2978.  श्री  विश्वनारायण  कया  पर्यटन  ate  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  जोरहाट  att  डिब्रूगढ़  तक  बोइंग-विमान  सेवा  चालू  करने  का  कोई  प्रस्ताव  उनके

 मंत्रालय  के  विचाराधीन

 यदि  तो  उक्त
 सेवा  कब

 चालू  हो  जायेगी ;  ak

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  है ं?

 संचार  तथा  पर्यटन  शर  नागर  विमानन  मंत्रों  (st
 :  से

 विमान  बेड़े
 की  वर्तमान  कठिन  स्थिति के  इंडियन  एयरलाइन्स  का  बोइंग  सेवा  को  जोरहाट  तथा  डिब्रूगढ़  तक

 बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 वर्ष  1972-73  में  कपड़े  के  निर्यातकर्ताश्रों  को  दो  गई  नकद

 2979.  श्री  विश्वनारायण  शास्त्री  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 वर्ष  1972-73  मैं  कपड़े  के  निर्यात  हेतु  इण्डियन  काटन  मिल्स  फेडरेशन  द्वारा  कुल  trait

 नकद  सहायता दी  गई

 a उक्त  अवधि  में  कपड़े  q  निर्यात  से  कुल  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  ara  हुई  ;  श्र

 इसी  अवधि  में  कितनी  रुई  का  are  किया  गया  कौर  रुपयों  में  उसका  कितना  मूल्य

 चुकाया  गया  ?
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 Vee  “  कक

 वाणिज्य  मंत्रालय a  उपमंत्री  To  ato
 :  तथा या  वर्ष  1972-73  के  दौरान

 इण्डियन  काटन  मिल्स  फेडरशन  ने  भारतीय  DAS  l कपडों  के  निर्यातों प्यारा  पर  जो  160  351.0  करोड  रुपये

 मलय के  थे  34,  08  करोड़  रुपए  का  नकद  प्रतिपूरक  भत्ता  दिया

 1972-73 के  दौरान  रुई  की  180  किया ०  वाली  6.  26  लाख  गाँठों  का  किया

 गया  जिनका  कल  मलय  90.88  करोड़ रुपए  था  |

 देहाती  ate  शहरी  क्षेत्रों  में  लोड  बैंकों  को  शाखाएं  खोलने  के  लिये  निर्धारित  लक्ष्य

 2980  को  विश्वनारायण  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1972-73  में  देहाती  कौर  शहरी  क्षेत्रों  में  राष्ट्रीयकृत  लीड  बैंकों  रा  शाखाएं  खोले

 जाने  का  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  था  wit

 वास्तव  में  कितनी  शाखाएं  खोली  गयी  कौर  उनका  लाभ  कितने  लोगों
 को

 पहुंचा  है
 ?

 यद्यपि  राष्ट्रीयकृत वित्त  मंत्रालय  में  उप  मन्त्री  सुशीला  :  az

 बैंकों  द्वारा  कार्यालय  खोलने  के  लिये  से  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया  रिजर्व  बैंक  ने

 सभी  वाणिज्यिक  बैंकों  को  तीन  वर्ष  की  ग्राहक  1972,  1973  तथा  1974  में  कुल  5000  शाखाएं  खोलने

 के  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  का  परामर्श  दिया  था  ।  वाणिज्यिक  बैंकों  ने  19  में  1763  कार्यालय

 खोले  कौर  चाल  वर्ष  में  30-9-73  तक  1043  शाखाएं  खोली  |  राष्टीयक्रत  बैकों  ने  1972  में  599

 कार्यालय  तथा  चाल  ay  में  530  कार्यालय  खोले  ।  राष्टीय कृत  द्वारा  खोले  गयें  कार्यालयों  का

 संख्या  समाचार  विभाजन  नीचे  दिया

 खोले गये  कार्यालय

 sii  ei  आ  ए

 जाड़े ग्रामीण  केन्द्र  अर्ध-शहरी  शहरी  केन्द्र  महानगरी/पतन

 केन्द्र  नगर

 i

 1972  453  152  119  175  899

 1973  188  115  103  124  530

 (30-9-73
 भ  गा

 प्रति  बैंक  कार्यालय  जनसंख्या  जो  1971  के
 रात  में  12000  घटकर  1973  में

 35000  रह  गयी

 ay  1972-73  में  प्रत्येक  राज्य  में  सकरा  के  माल  का  बरामद  किया  जाना

 2981  श्री  सरोज  wast  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 972-73  में  देश  में  सीमा  शल्क  विभाग  द्वारा  राज्यवार  तस्करी  का  माल  कुल  कितनी

 बार  बरामद किया  गया  ।  उसकी  कीमत  कितनी  कौर

 की  गतिविधियों  में  भाग  लेने  के  कारण  राज्यवार  कितने उक्त  वर्ष  के  दौरान  तस्करी

 व्यक्तियों  पर  मुकदमे  चलाए  गए  ?
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 a  nana
 1973

 aero,  ee  ee  प  लिखित  उत्तर

 faa  मंत्रों  (at  पशवन्तराव  :  (*)  कौर  (a)  तस्कर-रायात  किये  गये  माल  आदि

 म | के  अ्रभिग्रहण  के  सम्बन्ध  आंकड़े  प्रत्येक  सीमा-शुल्क  गृह/किन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  समाहर्ता-कार्यालय  के

 लिये  अलग-नग  रखे  जाते  स ध  ।  निम्नलिखित  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  में  भ्रपेक्षित  सूचना

 संलग्न  विवरण-पत्र  में  दी  गयी

 ara  कर्णाटक  उड़ीसा  तथा  तमिलनाडु  |

 शेप  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  जो  सीमा-मुल्क  के  उद्देश्यों  के  लिये  एक  से  अधिक

 सीमा-शुल्क  गुह्दीं/केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  समाहर्ता-कार्यालयों  के  अधीन  जाते  अ्रलग-ग्रलग  राज्यवार

 ऊ अंकड़े  प्राप्त  fea  जा  रहे  ्  श्र  सभा  पटल  पर  रख  दिये  जायेंगे  ।  यथा  उपलब्ध  सूचना

 संलग्न  विवरण-पत्न  में  दी  गयी  है  ।  प्रिन्थालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  5873/73]

 एयर  कस्टम्स  हवाई  नई  दिल्‍ली  A  चोरियों  के  कारण  away  की  श्रदायगी

 2982.  कुमारी  कमला  कुमारी :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 (  ग  )  क्या वर्ष  1973
 में  एयर  कस्टम्स  नई  दिल्‍ली  में  कोई

 चोरी  हुई  ग्रोवर

 कया  अपराधियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  गई  ate  यदि  तो  चोरी  गये  माल  के

 लिए  मालिकों  को  सरकार  को  कितना  मुआवजा  देना  पड़ा  था  ?

 वित्त  मंत्री  यशवन्तराव :  तथा  यह  भ्रारोप  लगाते  हुए  एक  शिकायत
 की  गयी  थी  कि  24-7-1973  की  शाम  को  भ्र नजाने  बाहरी  व्यक्ति  ने  5  अधिकारियों  के  साथ

 मिल  कर  पालम  स्थित  सीमा-शुल्क  गोदाम  से  एक  थैले  जिसमें  कुछ  वस्तुएं  उठा  ले  जाने  की

 कोशिश  की  थी  ।  उस  बाहरी  व्यक्ति  की  पहचान  के  बारे  में  कुछ  पता  नहीं  है  ।  जिन  5  भ्र धि कारियों

 (  a 9  2  निरीक्षक  तथा  1  के  विरुद्ध  ame  लगायें  गये  उनमें  से  तीन

 अधिकारियों  (1  1  निरीक्षक  तथा  को  मृश्नत्तिल  कर  दिया  गया  है  ।  एक

 निरीक्षक  का  स्थानान्तरण  कर  दिया  गया  है  शर  राजस्व  गुप्तचर्या  निदेशालय  के  अधीक्षक  को  ऐसा

 किये-भार  सौंप  दिया  गया  है  कि  उसे  स्थित  सीमा-शुल्क  गोदाम  अथवा  हवाई  झ्रड़ंड  पर  जाने

 की  आवश्यकता  नहीं  पड़ेगी  ।  जिस  चौकीदार  ने  शिकायत  की  वह  3-9-1973  को  उप-क्षेत्रीय

 मजिस्ट्रेट  के  सामने  पेश  किये  गये  हलफनामे  में  at  बात  से  मुकर  गया  है  ।  लेकिन  at

 पड़ताल  जारी  है  ।

 क्षतिपूर्ति  के  लिए  कोई  दावा  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 चिलका  झोल  पर  पर्यटन  विकास  के  लिये  योजना

 298 3.  श्री  चिन्तामणि  पाणि ग्र हो  :  क्या  पर्यटन  शर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  15  करोड़  रुपये  की  लागत  से  चिलका  झील  पर  पर्यटन  विकास

 के  लिए  उड़ीसा  सरकार  से  कोई  योजना  प्राप्त  हुई  हू  te  यदि  तो  योजना  की  मुख्य  बातें  व्या

 क्या  योजना  को  मंजूरी दे  दी  ग

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं
 ?
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 e  कौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  संतरी  sinc  सरोजनी  :

 हां  ।  स्कीम  की  मोटी  रूप-रेखा  संलग्न  विवरण  में  दी  गयी  है  ।

 site  उड़ीसा  सरकार  योजना  ait  के  पर्यटन  सम्बन्धी  कार्यकारी  दल  के

 चिलका  झील  इसके  पर्यटन  महत्व  की  दृष्टि  समेकित  विकास  करने  के  लिए

 एक  डिजाइन  तैयार  करने  तथा  व्यवहार्यता  अध्ययन  करने  का  निर्णय  किया  है  ।  राज्य  सरकार  इस

 कार्य  के  लिए  fastest  का  एक  दल  नियत  करने  की  प्रक्रिया  में  जिसमें  नगर  वास्तु

 अर्थशास्त्री  आदि  सम्मिलित  होंगे  |  व्यवहायंता  अध्ययन  के  1974  के  दौरान  पुरा  हो  जाने  की  है  ।

 विवरण

 चिल्का  झोल  क्षेत्र  का  समेकित  विकास

 उड़ीसा  सरकार  द्वारा  तेयार  को  गयो  को  मोटो रूप  रेखा

 1.  आवास-स्थान  भझ्रधिग्रहण  जहां  कहीं  आवश्यक

 लूगांव  के  निकट  बारकुल  में  एक  सौ  शियाओं  वाला  पर्यटक  होटल  जिसमें
 झ्राधुनिक  सुविधायें  उपलब्ध  हों  ।

 राम्भा  में  पर्यटक  बंगले  का  विस्तार  तथा  विकास  |

 {  झील  के  ग्रामर  तथा  पश्चिम व  उत्तर  में  इसके  दस  पहाड़ियों

 की  चोटियों  पर  भ्राधनिक  साज-सजाओं  वाले  दस  बंगलों  का  निर्माण  3.  00  करोड़  रु०

 दस  पहाड़ियों  तथा  कुछ  द्वीपों  पर  प्राकृतिक  दृश्य योजना  जिसमें  उद्यानों  का

 के  जगमगाहट  की  पहाड़ियों  के  इर्द-गिर्द  भूमि-तल

 चोटी  तक  मोटर  चलने  योग्य  सर्कुलर  रोड  का  निर्माण  प्रवासी  पक्षियों  के  आश्रय  प्रदान
 करने के  लिए  द्वीपों  का  वन-रोपण  इत्यादि  सम्मिलित  ह  3.00  करोड़  कठ

 3.  मनोरंजन  सुविधाएं  जिनमें  हाउस  कारों  एक
 झ  सांस्कृतिक  प्रदर्शनों  के  लिए  आडिटोरियम  तथा  उड़ते  फिरते  दर्शकों  के  लिए

 मनोरंजन  स्नेक  बार  शादी  की  व्यवस्था  सम्मिलित  है  3.00  करोड़  रू०

 4.  पटिटयों  फिशिंग  एप्रोच  रोड्स  का  निर्माण  00  करोड़  रू०

 5.  झील  के  दक्षिण  बिन्दु  से  उत्तरी  बिन्दु  तक  लगभग  100  किलोमीटर  तट-रेखा
 mt  एक  रिंग  रोड  का  निर्माण  जिस  पर  दोनों  are  छायादार  वृक्षों  के  आरोपण  सहित

 आवश्यक  प्राकृतिक  दृश्य  योजना की  गयी  इस  रिंग  रोड  का  उद्देश्य  पर्यटकों  के  लिए

 मैरीन  ड्राइव  के  नमने  पर  एक  ज्वाय  राइड  की  व्यवस्था  करना  तथा  झील  क्षेत्र  का  सीमा

 निर्धारण  करना  है  ताकि  भारत  सरकार  इस  क्षेत्र  को  पर्यटकों  को  अत्यधिक  प्रिय  शान्ति

 एवं  पवित्रता  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  एक  पक्षी-शरण-स्थल के  रूप  में  घोषित कर  सके  5.  00  करोड़  रू०
 ह

 15.  00  करोड़  रू० कुल
 ee.
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 9  1895  )  लिखित  उत्तर
 कि  a

 उड़ोसा  में  पटसन  मिल  को  स्थापना

 2984.  श्री  चिन्तामणि  पाणि ग्र हो  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  किः

 क्या  उड़ीसा  में  पटसन  मिल  स्थापित  करने  के  बारे  में  औद्योगिक  विकास  उड़ीसा

 का  आवेदन  Ta  लाइसेंसिंग  समिति  के  समक्ष  रखा  गया

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  ak

 उड़ीसा में  पटसन  मिल  की  स्थापना  कब  तक  की  जाएगी  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  To  ato  :  से  उड़ीसा  में  एक  पटसन

 मिल  स्थापित  करने  के  लिए  उड़ीसा  के  औद्योगिक  विकास  निगम  का  प्रार्थना-पत्र  लाइसेंसिंग  समिति

 के  ब  प्रस्तुत  करने  के  लिए  हाल  में  श्रौद्योगिक  विकास  मंत्रालय  को  भेज  दिया  गया  है  ।  समिति  के

 विनिश्चय  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।  मिल  की  वास्तविक  स्थापना  उड़ीसा  के  औद्योगिक  विकास

 निगम  द्वारा की
 जा

 गी  ।

 फसल  हेमा  योजना  प्रारम्भ  करने  सम्बन्धी  निर्णय  को  प्रायोगिक  श्राघार  पर  क्रियान्वित  करना

 2985.  को  चिन्तामणि पाणि ग्र हो  :  क्या  faa  मंदी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सामान्य  बीमा  निगम  ने  फसल  बीमा  योजना  श्वा रम्भ  करने  सम्बन्धी  सरकार  के  निर्णय

 को  प्रायोगिक  आधार  पर  क्रियान्वित  करने  के  लिये  कायंवाही  आरम्भ  कर  दी

 उन्होंने  इस  प्रयोजन  के  लिये  किन-किन  स्थानों  को  चना  ak

 क्या  सरकार  का  विचार  उड़ीसा  में  भी  कुछ  क्षेत्रों  को  चुनने  का
 > @  ||

 वित्त  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुशीला  :  हां  ।

 तथा  विविध  बीमा  निगम  ने  निम्नलिखित  राज्यों  को  लिखा  है  कि  वे  फसलों

 उपयुक्त  क्षेत्रों  की  तथा  उन  एजेन्सियों  की  शिनाख्त  करें  जिनके  पास  मार्गदर्शी  परियोजनाओं  को  चालू  करने
 के  निमित्त  भ्रपेक्षित  क्षेत्र-सेवाएं  करने  के  लिए  आवश्यक  भ्राधारभूत  व्यवस्था  उपलब्ध  है  ।

 नयनन

 (1)  पंजाब  (6)  उड़ीसा

 (2)  राजस्थान  (  )  are  प्रदेश

 (3)  गुजरात  (8)  तमिल  ्

 (4)  महाराष्ट्र  (9)  केरल

 (5)
 पश्चिम  बंगाल

 चौथी  योजना  में  सिमिलिपाल  पहाड़ियों  को  नेशनल  oe  के  रूप  में  विकसित  करना

 298 6.  श्री  चिन्तामणि  पाणियरह्दी  :  क्या  प्रश्न  wie  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे

 चौथी  योजना  में  सिमिलिपाल  पहाड़ियों  को  नेशनल  बाकि  के  रूप  में  विकसित  करने  के  लिये

 उड़ीसा  सरकार  ने  कुल  कितनी  धनराशि  का  उपबन्ध  किया  था  शर  इसमें  से  कितनी  राशि  श्रव  तक  व्यय

 की  जा  चुकी
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 क्या  केन्द्रीय  सरकार  में  नानाणाण ज्ञौथी  योजना  में  इस  परियोजना  के  लिये  कोई  सहायता  दी  है

 ar  यदि  तो  कितनी  ;

 क्या  उड़ीसा  के  इस  नेशनल  oe  के  विकास  को  अपने  हाथ  में  लेने  की  सरकार की  कोई
 योजना  => (६  ह  भ्र ौर

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 पर्यटन  mit  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रोता  सरोजनी

 उड़ीसा = सरकार  ने  चौथी  योजना  में  मयूरभंज  जिले  में  सिमिलीपाल  हिल्स  को राष्ट्रीय  es

 विकसित  करने  के  लिये  कुल  3.  55  लाख  रुपये  की  व्यवस्था  की  थी  जिसमें  से  ग्रक्‍्तूव र  1973 के  wa

 तक  3.27  लाख  रुपये  व्यय  किये  गये  थे  |

 इस  प्रयोजन  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  ने  कोई  धन  नहीं  दिया  है  ।

 ae  राज्य  सरकार  ने  सुझाव  दिया  है  कि  पांचवीं  योजना  में  सिमिलीपाल  राष्ट्रीय

 उद्यान  के  विकास  के  कार्य  को  केन्द्र-चालित  योजना  के  रूप  में  प्रारम्भ  किया  जाना  चाहिये  ।

 प्रस्तावित  योजना  पर  वित्तीय  परिव्यय  114  लाख  रुपय  होगा  ।  उद्यान  का  क्षत्फल  लगभग

 185  वर्ग  किलोमीटर  21  उद्यान  के  महत्वपूर्ण  जंगली  जानवरों  में  जंगली  हाथी  शादी  शामिल

 यह  प्रस्ताव  केन्द्रीय  वन  विभाग  द्वारा  विचार  किये  जाने  के  लिये

 देश  में  हथकरघा  बुनकरों  को  धागे  का  वितरण

 2987.  श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  नया  वाणिज्य मंत्री  यह  बताने  गे  कृपा कर ेरेंगे

 देश  भर  में  हथकरघा  बुनकरों  को  धागे  का  वितरण
 करने

 हेतु  [: 2218  कदम  उठाये  गये हैं  ;

 कौर

 क्या  इसमें  भी  चोरबाजारी चल  रही  है  जिससे  केवल  अधिक  दाम  देने  वालों  को  ही  धागा

 उपलब्ध  होता  1.0

 यदि  तो  सभी  बुनकरों  के  हितों  की  रक्षा  करने  हेतु  सरकार  ने  बया  कदम  उठाये

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  सो  ०  से  विकेन्ट्रीकृत  क्षेत्र  को

 समान  रूप  से  तथा  नियंत्रित  कीमतों  पर  धागा  उपलब्ध  करने  की  जो  धागा  नियंत्रण  योजना  पाच  1973

 में  प्रारम्भ की  गई  थी  उसकों  उच्चतम  न्यायालय  राज्य  उच्च  न्यायालयों  में  चुनौती
 >

 दी गई  थी  ae  विधि  न्यायालयों ने  इस  योजना के  चलाने  के  स्थगन  wren  दिये

 यह  योजना  निष्फल  हो  इस  बीच  उच्चतम  न्यायालय  ने  धागा  नियंत्रण  wea  के  समान  में

 ata  फैसला  दिया  राज्य  सरकारों  को  सुनती  धागे  की  काला  बाजारी  के  मामलों  पर  कार्यवाही  करने  की

 शक्तियां  पहले  ही  प्रदान  कर  दी  गई  उनसे  यह  भी  आग्रह  किया  गया  है  कि  वे  सूती  धागे  की  काला

 बाजारी  करने  बालों  के  विरुद्ध  सख्त  कार्यवाही

 खारिज  को  सरकारो  नियंत्रण  में  लेने  का  अनुरोध

 2988.  श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  क्या  पर्यटन  श्र  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 ५

 fr

 क्या  लारीज  आगरा के  श्रमिक  संघ  के  प्रतिनिधियों ने  सरकार  से  इसे  झपने  नियंत्रण

 में  लेने  का  अ्रनरोध  किया  शर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?
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 का
 30  1973

 का  हि  का  हे
 खित  उत्तर

 पर्यटन  site  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (Sto  श्रीमती  सरोजनी  :

 ste  ati  अखिल  भारत  होटल  कर्मचारी  संघ  से  एक  प्रतिवेदन  प्राप्त  हुआ  था  जिसमें

 लारीज  को  सरकार  द्वारा  aaa  भ्र धि कार  में  लेने  का  सुझाव  दिया  गया  ati  पता  चला

 है  कि  उक्त  होटल  को  एक  कम्पनी  ने  खरीद  लिया  है  जिसका  कि  इसे  गिरा  कर  उसी  स्थान  पर

 एक  नये  होटल  का  निर्माण  करने  का  प्रस्ताव  सरकार  gra  इस  होटल  को  प्रिये  भ्र धि कार  में

 लेने  का  कोई  प्रश्न  नहीं

 समाजवादी देशों  को  निर्यात  में  afe

 2989.  को  एस०  एम ०  बनर्जी  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 समाजवादी  देशों  को  निर्यात  बढ़ाने  के  लिये  कदम  उठाये  गये

 यदि  तो  निर्यात  में  कितनी  वृद्धि  ak

 1972  के  निर्वात  की  निर्वात  बढ़ा  या  घटा  2?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  सो०  :  जी

 पूर्व  यूरोपीय  देशों  को  निर्यात  वर्ष  1970-71  में  362  करोड़  रुपये  से  बढ़कर  1  वर्ष  197  2-

 73  में  470  करोड़  रुपये  के  हुये

 वर्ष  1971-72  में  निर्यात  के  स्तर  पर  मुकाबले  वर्ष  1972-73  में  निर्यातों में  36  प्रतिशत

 से  भी  अधिक  वृद्धि  हुई

 उत्तर  प्रदेश  में  हथ करघों  att  विद्युत  चालित  करघों  को  धागे  का  वितरण

 2990.  श्री  कार  के  ०  सिन्हा  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उत्तर  प्रदेश  gc  ak  विद्युत चालित  करघों  को  धागे  के  वितरण  की

 वर्तमान  व्यवस्था क्या

 निर्बाध  शर  युक्ति  संगत  वितरण  सुनिश्चित  करने  के  लिये  भावी  व्यवस्था  क्या  होगी  wk

 धागों  की  मांग  को  पुरा  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  go  ato  :  तथा  वस्त्र  भ्रायुकत  द्वारा

 राज्य  सरकारों  को  विपुल  मात्रा  में  सूती  धागे  का  आबंटन  किया  जा  रहा  जिसका  बुनकरों  के  बीच

 ग्रा  वितरण  राज्य  सरकारों  द्वारा  नामजद  किये  गये  भझ्रभिकरणों  के  माध्यम  से  किया  जाता  मत

 उत्तर  प्रदेश  में  जिले-वार  वितरण  करना  राज्य  सरकार का  काम

 जीवन  बोला  निगम  का  कारोबार

 2991.  श्री  कार  के०  सिन्हा
 :

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 वर्ष  1972-73  में  देश  में  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  कुल  कितनी  राशि  के  बीमें दिये

 निगम  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  ate  इसके  फैजाबाद  डिविजन  में  वर्ष  1972-73  31

 गये 1973  तक  कुल  कितनी  राशि  के  बीमा  दिये  >
 थी
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 Calling
 Attention  to

 a
 Matter  of  Urgent

 Public
 Import.  ance awe  30  November,  1973

 निगम
 ने  उत्तर  प्रदेश  शरीर  विशेष  रूप  से  इसके  फैजाबाद  डिविजन  में  धन  लगाने  ag

 कौन  योजनायें  बनाई  हैं  at  विचाराधीन

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुशीला  2062.30  करोड़  रुपये

 (
 करोड़

 1972-73  1-4-73  ह

 31-10-73

 नद

 उत्तर  प्रदेश  293.44  65.73

 फैजाबाद  प्रभाग  13.  25  3.41
 ri

 उत्तर
 और  प्रथम

 फैजाबाद  प्रभाग  में  निवेश
 के  लिये

 जीवन  बीमा  निगम  ने  कोई
 विशेष  योजना  नहीं  बनाई  है  शौर  न  कोई  ऐसी  योजना  विचाराधीन दूसरे  राज्यों  की  ही  तरह  उत्तर

 प्रदेश  में  निवेश  के  मुख्य  मार्ग  ये  हैं

 1.  प्रतिभूतियों  में  रुपया  लगाना |

 me  आवासीय  योजनाकारों  के  लिये  सरकार  को  ऋण  |

 मुख्य  सहकारी  amar  वित्त  समिति  को  ऋण

 विकास बैंकों
 >

 ऋण  पत्न ।

 राज्य  वित्तीय  निगम  के  शेयर  कौर  बंध  पत्न  ।

 राज्य  विद्युत  बोर्ड  के  बंध  Ta  और  उसको  ऋण

 शक्कर  सहकारी  रागिनियों  को  ऋण

 शौर  मल  निकास  के  लिये  नगर  पालिकाओं  को  are  पाइप  द्वारा  ग्रामीण

 क्षेत्रों  को  जलपूर्ति  के  लिये  जिला  परिषदों  को  ऋण  ।

 पब्लिक  लिमिटेड  कम्पनियों के  ऋण-पत्न उनको  ऋण

 10  उत्तर  प्रदेश  mar  ale  को  विशेष  ऋण

 11  औद्योगिक  क्षेत्रों  को  ऋण

 ्रविलम्वनीय  लो  महत्व  के  विषय  की  ate  ध्यान  दिलाना

 CALLING  ATTENTION  TO  A  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC

 IMPORTANCE

 कुछ रेलवे  कर्मचारियों  के  नियमानुसार  कार्य  आंदोलन  के  कारण  अनेक  रेलगाड़ियों
 के  देर

 से
 चलने का  समाचार

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior)  I  call  the  attention  of  the  hon.  Minister

 of  Railways  to  the  following  matter  of  urgent  Public  Importance  and  I  request  that  he  may

 ake  a  statement  thereon.

 that  running  of  several  trains  due  to  work-to-rule  ‘agitation  by  the  Signal

 and  Tele-communication  staff  Association  and  the  Indian  Railway  loco-mechani-

 cal  staff  Association  who  have  alleged  that  the  Railway  administration  has  been

 Cold  to  them  long  standing  demands.”’
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 9  1895  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय
 Stent  Fear

 रेल  मंत्री  (sit  एल०  एन०  :  इंडियन  रेलवे  सिगनल  एण्ड  हेलीकम्प्यनिकेशन  स्टाफ

 सियेशन
 ने

 विभिन्न  रेल  प्रशासनों  को  इस  तरह  का  कोई  नोटिस  नहीं  दिया  है  लेकिन  ऐसी  सुचना  मिली

 हैं  जिसमें  यह  कहा  गया  है  कि  यदि  उनकी  मांगे  नहीं  मानी  गयीं  तो  इस  एसोसियेशन  के  सदस्य  27-11-1973

 से  काम  करोंਂ  आन्दोलन  शरू  कर

 2.  27  1973  से  कुछ  ऐसी  seal  की  रिपोर्ट  मिली  है  कि  सिगनल  एवं  दूर  संचार

 विशाल  हो  क्यानी  ee

 ee  a

 है  सित  बगती  सदी  Tel  कार  रहे  है

 /  ee

 के  कारण  गाड़ियों  के  कुछ  देर  से  चलने  की  रिपोर्ट  मिली  हैं  P  कुल  मिलाकर  भारतीय  रेलों  पर  प्रति

 दिन  चलने  वाली  कुल  5173  यात्नी  गाड़ियों  में  से  28  नवम्बर को  केवल  32  डाक  प्रौढ़  एक्सप्रैस  गाड़ियों

 39  सवारी  गाड़ियों के  समय  पालन  पर  बरा  प्रभाव  पड़ा  तक  उपनगरीय  गाड़ियों

 सम्बन्ध  केवल  बम्बई  क्षेत्र  में  ही  कुछ  गाड़ियां  wea  व्यस्त  रहीं  ।

 काम  करोਂ  श्रात्दोलन  ने  ऐसी  घटनाओं  की  शकल  ले  ली  है  जिसमें  कर्मचारी

 यह  दलील  दे  कर  रात  में  खराबियां  दूर  करने  के  लिये  इयान  पर  नहीं  भराये  कि  उनकी  ड्यूटी  दिन  में

 ही  पुरी  हो  गई  थी  ।  सिगनल  श्रनुरक्षकों  की  कोटि  कार्यभार के  अ्राधार पर य पर  ये  कर्मचारी

 कोटि  या  सविरामी
 वी

 या  कोटि  में  aa  जब  वे  ड्यूटी  घंटों  से  काम

 करते  हैं  तो  उन्हें  कार्य  घंटा  विनियमों  के  भ्रनुसार  समयोपरि  भत्ता  भी  मिलता  कुछ  स्टेशनों  पर  जहां

 जैनरेटरों  की  देख-भाल  करनी  होती  है  उन्होंने  इस  दलील  पर  17.  00  बजे  से  ही  काम  छोड़  दिया  है

 किवे  8  घंटे  से  भ्रमित  काम  नहीं  करेंगे  यद्यपि  कार्य  घंटा  विनियमों  के  शअ्रनसार  इन  कर्मचारियों  को

 तक  सविरामी
 '

 कर्मचारी  की  कोटि  में  ही  रखा  गया

 4.  7  मांगों  की  एक  सूची  प्राप्त  हुई  थी  जिसकी  बारीकी  से  जांच  की  गई  थी  ।  इण्डियन  रेलवेज

 सिगनल  एंड  टेलिकम्युनिकेशन  स्टाफ  एसोसियेशन  भारतीय  रेलों  में  रहने  वाली  बहुत  सी  कोटियों  में  से

 केवल  एक  कोटि  का  प्रतिनिधित्व करता  इन  परिस्थितियों में  रेलों  ने  बहुत  वर्षों  से  केवल  एक

 ऐसी  यूनियन  को  मान्यता  देने  की  नीति  श्रपनाई  है  जो  मिली  जली  कोटि  के  कमंचारियों  को  ददा  कौर

 एक  श्रेणी  के  कर्मचारियों में  सभी  कोटियों  के  कर्मचारियों का  प्रतिनिधित्व  करती  हो  जेसे  प्र राजपत्रित  या

 राजपत्रित  wie  उसने  कोटिवार  संघों  को  मान्यता  नहीं  दी

 में  से  एक  मांग  यह  है  कि  कुछ  दुर्घटनाओं  के  मामले  में  जो  आधिक  लाभ  रेल  पथ  करें

 चोरियों  को  मिलता  है  वही  आधिक  लाभ  उन्हें  भी  दिया  यह  मांग  पहले  ही  एक  मान्यताप्राप्त

 फैडरेशन  द्वारा  उठाई  जा  चकी  है  कौर  जांच  करने  के  बाद  वह  मान  ली  गई  है  तथा  रेलों  को  इस  सम्बन्ध

 में  आदेश  जारी  किये  जा  चके  जहां  तक  सिगनल  अनुरक्षण  कर्मचारियों  की  संख्या  का  सम्बन्ध  हैं  प्रत्येक

 रेलवे  स्थानीय  परिस्थितियों  जैसी  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुये  कार्यभार  का  मूल्यांकन  कर  रही  है  ताकि

 यह  पता  लग  सके  कि  क्या  उनकी  संख्या  बढ़ानी  जरूरी  अन्य  मांगें  भ्रौचित्यपूर्ण  नहीं  हैं
 ।

 6.  इस  समय  इंडियन  लोको  मैकेनिकल  स्टाफ  एसोसियेशन  द्वारा  काम  करोਂ
 >

 लग  व  चलाये  जाने  की  कोई  सुचना  नहीं  है  ।

 >  मैं  संबंधित  कर्मचारियों से  mia  करता  हूं  कि  जहां  कहीं  भी  उन्होंने  भ्रान्दोलन  शुरू  किया

 है  उसे  वापस

 ले

 लें  विशेष  रुप  से  इस  तथ्य

 को

 व्यान  में  रखते  हुम

 क

 उनको

 मांगों  एक  मुख्य  माग

 जो  भत्ते  से  संबंधित  मान  ली  गई  मझे  aim  है  कि  माननीय  सदस्यगण  भी  इस

 अपील में  मेरा  साथ  si
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 Calling  Attention  to  a  Matter  of  Urgent  Public  Importance  5 81810892.718.
 द  1895

 (Saka)

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee:  From,  the  statement  of  the  hon  Minister,  it  appears  that

 the  agitation  of  the  employees  is  spreading  and  the  number  of  late  running  trains  is  also

 increasing.  Iwant  to  know  whether  employees  would  be  punished  for  resorting  to  work-to-
 rule  agitations  ?  The  employees  ane  taking  plea  that  they  are  doing  their  work  in

 accordance  with  the  rules  formed  by  the  Railway  itself.  The  rules  framed  by  the  Railways
 have  become  out  dated  and  if  the  employees  work  according  to  this  then  trains  will  not

 run  according  to  Schedule  considering  this  whether  any  action  is  being  counterplated  to

 change  the  rules  ?  The  hon  Minister  has  stated  that  the  working  hours  of  loco  employees
 will  be  ten  hours  and  this  will  come  inforce  from  Ist  December  but  added  that  this  will
 take  years  to  implement  it.  I  want  to  know  how  many  employees  will  be  effected

 in  the  event  of  implementing  the  decision  from  Ist  December  ?  The  hon  Minister  has

 apprised  of  difficulties  in  implementing  the  decision.  Then  what  is  the  thing  which  is

 going  to  be  implemented  from  Ist  December.  ?

 The  hon  Minister  has  stated  that  he  has  carefully  examined  all  the  demands  except
 one  relating  to  recognisition  of  unions.  I  want  to  know  whether  the  ministry  have  looked

 into  the  demand  regarding  the  duty  hours?  Are  not  the  employees  entitled  to  get  overtime

 allowance  after  doing  twelve  hour’s  work  ?  Why  this  demand  has  been  rejected  ?

 You  have  already  recognised  two  Unions  but  both  one  not  doing  work  satisfactori-

 ly.  That  is  why  categorised  unions  of  employees  ane  on  agitational  path.  This  worsen  the

 situation.  Again  the  hon  Minister  says  that  categorised  unions  will  not  be  recognised.

 Now  the  Railway  Minister  has  asked  for  one  union  of  Railway  employees.  But  until

 this  is  formed,  in  what  way  the  demands  of  categorised  employees  will  be  met.  The  Loco

 employees  are  complaining  that  assurances  given  to  them  have  not  been  fulfilled.  Besides

 this  the  arrested  loco  employees  have  not  been  set  free  and  cases  withdrawn.  May

 I  know  whether  the  Government  is  prepared  to  talk  to  categorised  Union  till  one  union

 of  the  employees  is  formed?  The  Railway  Minister  and  the  Railway  Board  ane  equally

 responsible  for  late  running  of  trains.

 On  26th  November  the  Deluxe  train,  coming  from  Calcutta  to  Delhi,  developed

 trouble.  Zhazha  Station  was  informed  and  asked  to  provide  a  worker  to  mend  the  trouble.

 On  reaching  Zhazha,  it  was  learnt  that  the  concerned  worker  had  gone  to  see  a  football

 match.  This  resulted  in  delayed  running  of  the  train.  May  I  know  whether  separate

 registers  have  been  kept  to  show  correct  timings  of  incoming  and  outgoing  trains.?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi):  It  is

 unfortunate  that  the  slogan  of  work  to  rule  is  aimed  at  working  less  but  draw  full  wages.

 The  duty  hours  of  continuious  category  staff  is  eight  hours.  Beyond  this  they  are  given

 overtime.  The  essentially  intermittent  staff  have  to  work  twelve  hours  and  beyond  this

 they  are  given  overtime.

 The  trouble  is  that  their  Zones  namely  Northern,  North  Eastern  and  Eastern  Railway’s

 have  resorted  to  work  to  rule.  This  work  to  rule  seems  to  be  innocent  but  actually  it  is
 cea  Lace

 very  harm  sf)  11.  After  doing  eight  hours  dut  च्  th, the  ६11  IPloye  es  do  not  respond  to  call  if  they  are

 128



 30
 ers

 1973
 _  प्रविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ध्यान  दिलाना

 required  to  do  emergency  duties.  They  say  that  they  have  performed  eight  hours  duty

 as  required  in  the  rules  .  Actually  the  rules  were  being  observed  in  a  very  wrong  way.

 Regarding  changing  rules,  I  want  to  state  that  all  Railway  Zones  have  been  instruct-

 ed  to  change  the  rules  for  the  benifit  of  employees.  So  far  this  demands  of  Loco  Running

 staff  is  concerned,  the  Mianbhai  Tribunal  had  given  award  that  the  working  hours  should

 reduced  to  twelve  hours  from  fourteen  hours  and  this  may  be  implemented  in  eight  years.
 But  we  have  decided  that  the  duty  hours  should  be  reduced  to  ten  hours  and  be  implement-
 ed  in  three  years.  According  to  the  rough  estimate,  the  expenditure  on  it  would  be

 Rs.  3  crores  and  about  thirty  thousand  new  hands  will  be  recruited.  As  such  this  will

 take  time.  The  Government  is  not  going  back  to  its  decision.

 Regarding  the  arrested  employees,  I  would  like  to  say  that  all  the  persons  held  under

 Defence  of  India  Rules  have  been  released  and  reinstated.

 According  to  rules  the  employees  who  were  not  at  work  were  not  entitled to  any  pay

 But  we  have  decided  to  treat  them  on  leave  if  due  or  on  have  not  due.

 The  policy  of  the  Railways  is  to  have  one  union.  But  there  are  two  unions  and  both

 have  been  recognised.

 श्री  दिनेश  भट्टाचार्य  :  श्राप  यह  क्यों  भूल  जाते  हैं  कि  उन  यूनियनों  के  लोग  रेलवे

 चोरियों  के  प्रतिनिधि  नहीं

 att  मुहम्मद शफी  कुरेशी  :  इसीलिये  हम  एक  यूनियन  बनाने  के  पक्ष  में  हैं  ।

 गाड़ियों  के  ठीक  समय  पर  न  चलने  का  मुझे  खेद  यह  बात  गलत  हैं  कि  दो  किस्म के  रजिस्टर

 wa  हुये

 Shri  Atal  Behari  Vajpayee  (Gwalior):  I  have  close  contact  with  Railway  employees

 I  can  place  two  set  of  registers  on  the  table.

 Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi  :  If  that  is  true  1  promise  severest  punishment  to  the  officers

 responsible  for  the  maintanance  of  two  set  of  registers.

 Shri  Ramavatar  Shastri  (Patna)  :  The  statement  of  the  Minister  on  the  work  to  rule

 by  All  India  Signal  &  Tele-communication  Staff  Association  and  Indizn  Railway

 Loco  Mechanical  Staff  Association,  is  for  from  facts.  In  five  Zones  viz.  Eastern,  South

 Eastern,  North  Eastern  and  Northern  Railways  ‘work  to  rule’  is  operative.

 There  were  seven  demands  of  Signal  and  Tele-communication  staff.  What  is  the

 difficulty  in  giving  uniforms,  fixing  working  hours  etc.

 Loco  Mechanical  Staff  Association  has  put  up  cight  demands.  Their  main  demand

 isto  implement  Factories  Act  in  Loco  shed.  They  have  demanded  75  per  cent  upgradation

 and  uniforms  The  demands  of  both  the  unions  are  just.  But  the  Hon.  Minister  has  not

 given  attention  to  these  demands.
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 Calling

 a  Matter  of  Urgent  Public  Importance
 _

 The  statement  of  the  Hon.  Minister  that  these  Associations  had  not  given  notice,  is

 wrong.  Iam  connected  with  Indian  Railway  Loco  Mechanical  Staff  Association  as  their

 Vice-President.  There  was  a  discussion  on  their  demands  on  29th  August.  The  Labour

 Minister  on  his  own  initiative  discussed  with  them  on  23rd  October.  These  people  gave

 notice  to  the  Railway  Board  and  the
 Minister

 is  not  informed  of  it.

 The  Departmental  unions  may  be  recognised  as  has  been  done  in  P&T  Department.

 The  Railway  Minister,  the  Labour  Minister  and  the  union  people  say  that  there

 should  be  one  union.  But  how  can  it  be  brought  about  ?

 The  staff  of  Tele-communications  is  being  suspended  for  operating  ‘work  to  rule.

 Why  cannot
 their  working  hours  be  requred  as  has  been  done  in  the  case  of  running  staff.

 Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi  :  The  greatest  hinderance  in  the  function  of  one  union

 is  shastri  ji  himself.

 Shri  Ramavatar  Shastri  :  We  are  prepared  to  disolve  all  the  unions.

 Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi  :  If  the  Hon.  Member  acts  on  what  do  syas  it  would  be

 better.

 Shri  Ramavtar  Shastri  :  If  the  hon  Minister  is  prepared  we  are  also  ready.

 Mr.  Speaker  :  The  hon.  Member  should  have  patience  to  have  others.

 Shri  Mohd.  Shafi  Quareshi  :  The  hon.  Member  stated  that  he  met  with  the  represen-
 tatives  of  an  unrecognised  union  It  proves  that  we  are  ready  to  have  the  just  grievences

 of  each  every  employee.

 The  hon.  Member  has  asked  as  to  why  their  7  demands  have  not  been  accepted.  One

 of  their  demands  is  to  provide  houses  from  all.  This  is  impossible  we  cannot  accept  it.

 ‘If  they  do  not  stress  on  the  employees  to  stop  working  and  continue  agitating  for  their

 demands  then  we  are  prepared  to  look  into  their  grievences.

 Birender  Singh  Rai  (Mahendergarh)  :  The  Railway  is  the  biggest  employer.  During
 the  last  few  months  there  have  been  so  many  strikes.  The  hon.  Minister  has  not  detected

 the  demands  of  signal  and  Tele-communication  staff.

 There  are  so  many  categories  in  the  Railways  that  one  federation  cannot  represent

 all  of  them.  The  Government  should  negotiate  with  the  representatives  of  the  various

 categories  and  end  this  truble  once  and  for  all.

 When  the  working  hours  of  Loco  staff  were  reduced  from  14  to  10  hours,  were  not

 these  hours.  applied  to  maintenance  staff  ?

 Every  day.occidents  accur  and  so  many  mishappenings  take  place.  Why  cannot

 the  present  Railway  Minister  check  these  things  ?

 The  Railway  Ministery  should  declare  to  maintain  this  important  national  service.

 This  is  not  merely  the  question  of  employees  but  it  concerns  the  whole  nation  .  How  can
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 a  human  being  offened  to  ruo  a  locomotive  for  14  hours  and  a  signaler  work  on  signa!
 from  20-20  hours  ?  What  is  the  result  of  your  investigation  in  the  matter?

 Is  not  it  a  fact  that  due  to  strikes  of  loco  maintenance  Tele-communication  staff

 Strikes  various  train  services  had  to  be  cancelled  ?

 When  the  recommendations  of  the  Pay  Commission  were  under  consideration,  Railway

 Telegraph  Association  tried  to  express  their  grievences.  But  the  Government  did  not

 care  to  talk  with  them.

 Shri  Mohd.  Shafi  Quereshi  The  allegation  of  Rao  Shaib  that  Railway  have  not  proved
 to  the  mark  in  the  present  circumstances,  is  wrong.  Both  at  times  of  war  and  peace

 Railways  have  proved  their  dutifulness.

 The  Railways  have  maintained  the  movement  of  foodgrains  and  as  a  result  thereof
 there  has  been  no  complaint.

 The  seven  demands  rebate  to  liking  of  Tele-communication  service  with  Technical

 category  ;  duty  hours  be  reduced  to  hours  ;  staff  may  be  increased  ;  allowances  may  be

 given  for  break  down  and  failures,  Inspectors  should  not  be  put  on  store  duty;  entire

 signalar  and  Tele-communications  staff  be  provided  with  Railway  quarters,  uniforms  be

 provided  to  all  and  they  should  have  right  to  negotiate  and  amenities  for  recriation.

 The  matter  of  uniforms  is  contigency  and  shall  continue.  Break  down  allowance

 has  been  granted.  The  rest  of  the  demands  were  proparly  considered  and  rejected.

 So  far  as  accidents  are  concerned  there  has  been  37%  decrease  since  1964-65,  where-

 as  there  has  been  58  per  cent  increase  in  traffic

 The  hon.  Member  can  any  time  meet  me  in  connection  with  the  grievences.

 श्री  नवल  किशोर  सिन्हा
 :  बम्बई  कि  स्थिति  काफी  खराब  रही  है  ।

 रेलवे  के  विभिन्न  वर्गों  के  कर्मचारियों  के  लिये  देश के  भिन्न  भिन्न  भागों में  भिन्न  भिन्न  सान दंड  हैं ।

 देश भर  के  रेलवे  कर्मचारियों  के  लिये  एक  ही  मानदंड  क्यों  नहीं  रखा  जाता  ।

 क्या  मंत्री  महोदय  वास्तव  में  यह  समझते  हैं  कि  18  लाख  कर्मचारियों के  हितो ंको  एक  ही  कामिक

 संघ  देख  सकता  है  !  एक  ही  चेयरमेंत  अथवा  सचिव  इसे  कैसे  देख  सकता  है  ?

 oft  विक्रम  महाजन
 :

 जब  दो  मंत्नी  सम्पूर्ण  देश  की  रेलों
 की

 देखभाल  कर  सकते  हैं  तब

 एक  चेयरमेंन  क्यों  नहीं  देख  सकता  ?

 ait  नवल  किशोर  सिन्हा  :  उनके  पास  रेलवे  बोर्ड  की  पूरी  शक्ति  है  ।

 मंत्नी  महोदय  को  देश  में  शाखावार  कया  कठिनाई  है  ?  यदि  एक  ही  यूनियन  बनानी  है  तो  मंत्री  महोदय

 उसके  लिये  जनमत  संग्रह  क्यों  नहीं  करवा  लेते  ?

 श्री  ए०  पी  शर्मा  कठिनाई  ट्रेड  यूनियनों की  नहीं  है  अपितु  राजनीतिक  पार्टियों  की  है  ।

 श्री  किशोर  सिन्हा  :  रेलमंत्री  हमारे  समेत  सभी  are  व्यक्तियों  को  यूनियनों  से  बाहर

 रखने  की  चेष्टा  करनी  चाहिये  ।  तकनीकी  कर्मचारियों  को  डेस्क  कार्यों  पर  नहीं  नियुक्त  किया  जाना  चाहिये
 ।

 स्टोर  कार्यों  के  लिये  सामान्य  व्यक्तियों  को  क्यों  नहीं  भय  किया  जाता
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 Papers  laid  on  the  Table
 ——  a  Agrahayana

 9,  1895  (Saka)

 मुहम्मद  शफी  कुरैशी
 :  कौर  सिगनल  स्टाफ  रूल के  झअनसार ध  कार्य  कर  रहें

 जिस  के  परिणामस्वरुप  कई  गाड़ियों  को  रह  रना  पड़ा ।

 माननीय  सदस्य  की  अन्य  बातें  कार्यवाही  के  लिये  wee  सुझाव हम  उन  पर  भली प्रकार विचार

 करेंग े?

 सभा-पटल  पर  रखें  गयें  पत्न

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 बीमा  निगम  अधिनियम  के  श्रन्तगंत  वार्षिक  प्रतिवेदन

 बित  मंत्रालय में  उप  मंत्रो  सुशीला  मैं  श्री  क०  आर०  गणेश  की  कौर  से

 निम्नलिखित  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 (1)  जीवन  बीमा  निगम  1956 की  धारा  29  के  अंतगर्त  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम

 के  31  1973  को  समाप्त  हुये  वर्ष  के  विधिक  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  संस्करण

 की  एक  प्रति  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 ब्रिंचालय  में  रखा  गया/देखिये  dear  एल  otto ०  5359/73]

 (2)  कृषक  पुनीत  निगम  1963  की  धारा  32  की  उपधारा  (2)  के  अन्तर्गत

 पुनीत  कृषक  बम्बई  के  30  जुन  1973  को  समाप्त  हुये  वर्ष  के  विधिक  प्रतिवेदन

 तथा  म्रंग्रेजी  की  एक  प्रति  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  |

 में  रखा  गया/देखिये  संख्या  एल
 ०  टी  ०  5860/73]

 (3)  बिदेशी  मुद्रा  विनियमन  1973  की  धारा  के  wets  जारी  की  गई  अधिसूचना

 संख्या  सा०  सा  3043  तथा  प्रंग्रेजी  की  एक  प्रति  जो  भारत  के  राजपत्र

 दिनांक  27  1973  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 में  रखा  गया/देखिये  संख्या  एल  ०टो ०  5861/73]

 (4)  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  1944  के  अधीन  जारी  की  गई  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं

 तथा  ais  संस्करण  )  की  एक-एक  प्रति

 ato  ato  नि०  495  शर  496  जो  भारत  के  राजपत्न  दिनांक  9

 नवम्बर  1973  में  प्रकाशित  हुये  थे  तथा  एक  ब्याख्यानत्मक  ज्ञापन  |

 ato  सां०  नि०  497  (=)  जो  भारत  के  राज पत्न  दिनांक  9  नवम्बर  1973

 में  प्रकाशित  हुये  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन
 |

 ato  ato  नि०  498  जो  भारत  के  राज पत्न  दिनांक  9  नवम्बर  1973

 में  प्रकाशित  हुये  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन ।

 प्रिंवालय में  रखे  गये/देखिये  संख्या  एल
 ०  टी  ०  58  2/  7  3]

 (5)  are  प्रदेश  राज्य  के  संबंध  में  राष्ट्रपति  ert  18  जनवरी  1973  को  जारी

 की  गई  उद्घोषणा  के  खंड  के  साथ  पठित  राज्य  वित्तीय  निगम  अधिनियम

 1951  की  घारा  37  की  उपधारा  (7)  के  अन्तर्गत  ast  प्रदेश  राज्य  वित्तीय  निगम
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 30  1973  राज्य  सभा से  सन्देश
 क  re

 के  वर्ष  1971-72  के  श्रिया कलापों  संबंधी  _  परीक्षा  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी

 की  एक  प्रति  जो  are  प्रदेश  राजपत्र  कि  oma  1973  में  प्रकाशित

 gat था  ।

 में  रखे  गये/देखिये  संख्या  एल  ०  टो  ०  5863/73]

 टेक्सटाइल  समिति  1963  के  data  टेक्सटाइल  समिति  नियम

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  wo  सी०  :  मैं  निम्नलिखित  पत्न  सभा  पटल  पर  रखता

 (1)  टेक्सटाइल  समिति  श्रधघिनियम  ,  1963  की  धारा  22  की  उपधारा  (3)  के  अन्तर्गत

 टाइल  समिति  1973  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति
 ॥ जो  भारत  tema  दिनांक  16  1973  में  झ्  2  सूचना  संख्या  Alo  सा०  नि०  629

 में  प्रकाशित gt  थे  ।

 (2)  saan  अ्रधिसूचना  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुये  विलम्ब  के  कारणों  का  एक  विवरण

 तथा  अंग्रेजी  |

 में  रखे  गये/दखिये  संख्या  एल  टी  5864/73]

 राज्य  सभा  से  सन्देश

 MESSAGE  FROM  RAJYA  SABHA

 महासचिव :  मुझे  राज्य  सभा  के  महासचिव  मरे  प्राप्त  निम्नलिखित  संदेश  की  सूचना  देनी  @:--

 महासचिव  ने  राज्य सभा  से  प्राप्त  एक संदेश की  सुचना  दी  कि  राज्य  सभा  ने  29  1973

 की  अपनी  बैठक  में  एक  प्रस्ताव  स्वीकृत  किया  है  जिसके  द्वारा  भारतीय  दण्ड  संहिता

 1972  संबंधी  दोनों  संभागों  की  संयुक्त  समिति  के  प्रतिवेदन  को  प्रस्तुत  fet  जाने  की  अवधि  को  राज्य

 सभा  के  89  में
 ~

 सन्न  के  अन्तिम  सप्ताह  के  प्रथम  दिन  तक  बढ़ाया  दिया  गया  है  ।

 विधेयकों  पर  अ्रनुमति
 ASSENT  TO  BILLS

 महासचिव  मैं  संसद  की  दोनों  सभाओं  द्वारा  चाल  सब्र  के  दौरान  पास  fea  गये  तथा  राष्ट्रपति

 की  ग्र नुम ति  प्राप्त  निम्नलिखित  दो  विधेयक  सभा  पटल  पर  रखता  हुं  ः

 (1)  विदेशी  पंचाट  शौर  संशोधन  1973

 (2)  स्टेट  बैंक  विधि
 1973

 अ्रनुसूचित  जातियों  शौर  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  रोक  विकास

 के  बारे  में  वक्तव्य

 STATEMENT  RE.  ON  WELFARE  AND  DEVELOPMENT  OF

 SCHEDULED  CASTES  AND  SCHEDULED  TRIBES

 अध्यक्ष  महोदय  :  हरिजनों  के  बारे  में  श्री  राम  निवास  मिर्धा  द्वारा  दिया  वक्तव्य  काफी

 लम्बा  पृष्ट  का  है
 |
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 श्री  बिहारी  बाजपेयी  :  उसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जाना  चाहियें  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  यह  टीक  है  ।  वे  उसे  सभा  पटल  पर  रख  सकते हैं  ।

 गृह  मंत्रालय  तथा
 कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  मैं  ग्रनुसुचित  जातियों  कौर

 विशेषकर  हरियाणा  दिल्‍ली  कौर  उत्तर  प्रदेश में  कल्याण  झर  विकास  के  बारे  में  एक  वक्तव्य  सभा

 पटल  पर  रखता

 869 में  रखा  गया ।  देखिये  संया  एल०टी०  5  &O7  /  73]

 सभा  का  *

 BUSINESS  OF  THE  HOUSE

 संसदीय  कार्य  मंत्री  Fo  रघु  रामिया ):  आपकी  अनुमति  से  मैं  3  1973  को  आरम्भ

 होने  वाले  ware  में  निम्नलिखित  सरकारी काय  के  लिये  जाने  की  घोषणा  करता  हूं

 राज  की  काय  सूची  से  शेष  सरकारी  कार्य  के  किसी
 भी  मद

 पर  निचार  करना  |

 केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  शरीर  नमक  विधेयक  1973  तथा  पास

 दण्ड  प्रिया  संहिता  विधेयक  1972  राज्य  सभा  द्वारा  पास  किये  गये  रूप  में

 झरा  विचार  तथा  पास

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  पर  चर्चा

 एक  नौसेना  विधेयक  1973  राज्य  सभा  द्वारा  पास  किये  गये  रूप  में  ।

 तथा
 पास

 (st)  चलचित्र  विधेयक  1973  राज्य  सभा
 छारा पास  किये  गये

 रूप  में
 ।

 तथा  पास

 जल  प्रदूषण  निवारण  विधायक  1969  राज्य  सभा
 द्वारा  पास

 किये  गये  कप  में  ।

 तथा  पास

 एस
 ०  ए  ०

 कादर  पो ठा सोन

 [  Shri  S.  A.  Kader  in  the  Chair

 aft  व्यालार  रवि  :  मैं  संसदीय  कार्य  मन्त्री  से  केरल  में  श्रखबारी  कागज  का  संयंत्र  स्थापित

 करने पर  चर्चा  को  भी  इसमें  शामिल  करने  का  श्रदूरोध  करूंगा  |  कागज  की  कमी  के  कारण  राष्ट्

 में  गंभीर  संकट  है  शौर  सरकार  इस  संबंध  में  बहुत  चिन्तित  है  ।  भ्रखबारी  कागज  के  aaa  के  स्थापित

 करने  में  विलम्ब  से  भारत  सरकार  को  28  करोड़  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  की  हानि  होगी  ।  इस  विषय

 पर  सदन  में  श्रवश्य  चर्चा  की  जानी  चाहिए
 |

 तमिलनाडु  में  विज्ञानियों  पर  किराये  के  गुंडों  ने
 हमला  किया  लेकिन  पुलिस  उनको  संरक्षण  नहीं

 दे  सकी  ।  यह  बहत  गंभीर  मामला  है  ।  राज्य  सरकार  कानून  कौर  व्यवस्था  बनाये  रखने  में  असफल

 रही है  ।
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 सभा का  कायें 9

 Aaa,
 1895

 Fe

 अतः  गुल  मंत्री  को  तमिलनाडु  की  स्थिति «  वक्तव्य  देना  चाहिये  भ्र ौर  ta  बारे  में  सभा  में

 चर्चा  की  जानी  चाहिये  |

 शी  पी०  जो०  मावलंकर  एशिया  की  dyad  सुरक्षा  प्रणाली  की  संभावना  के

 बारे  में  समाचार  पत्तों  में  समय  समय  पर  समाचार  प्रकाशित  होते  रहते  हैं  ।  पश्चिमी  एशिया  का  मामला

 भी  हमारे  सम्मुख  है  ।  इन  महत्वपूर्ण  विषयों  पर  सभा  में  चर्चा  का  शीघ्र  अवसर  जाना  चाहिये
 |

 पांचवीं  पंच  वर्षीय  योजना  पर  भी  चर्चा  करने  का  अवसर  दिया  जाना  चाहिये  ।  योजना  में

 कटौती  ax  बढ़ौतरी  के  बारे  में  अनेक  महत्वपूर्ण  घोषणायें  समाचार  पत्तों  में  प्रकाशित  हो  रही  हैं  ।  लेकिन

 सभा  में  उन  पर  चर्चा  का  अवसर  नहीं  दिया  गया  है  ।  दृष्टिकोण  पत्र  पर  चर्चा  watt  रही
 थी  ।  इस

 विषय  पर  विंमान  aa  में  चर्चा  जारी  रखी  जानी  चाहिये  |

 इंडियन  एयर  लाइंस  में  तालाबन्दी  के  कारण  रेलवे  पर  अधिक  भार  पड़  गया  है  ।  रेलवे  मंत्री

 को  रेलवे  पर  पड़े  भारी  भार  को  कम  करने  के  लिये  किये  गये  विशेष  उपायों  के  बारे  में  बताना  चाहिये  ।

 Shri  Ramavatar  Shastri  (Patna)  :  There  is  a  great  difficulty  of  Kerosene  oil  in  Bihar.

 People  are  living  in  the  dark.  The  hon.  Minister  should  make  a  statement  in  this  regard

 and  should  take  steps  in  this  connection  to  avoid  difficulty  to  the  people,  particularly  in

 the  villages.

 Hundereds  of  employees  of  the  Food  Corporation  of  India  have  been  retrenched.

 The  Minister  of The  shopkeepers  are  not  getting  grain  properly  due  to  their  removal.

 Agriculture  should  make  a  statement  in  this  regard.  He  should  also  found  out  some

 solution  in  this  matter.

 Amendment  should  be  made  Grievences  of  the in  the  Industrial  Disputes  Act.

 Medical  Sales  Representatives  should  be  looked  into  and  the  Labour  Minister  should

 make  a  Statement  in  this  regard.

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka):  Out  of  the  14  nationalized  banks,  Bank  of  Maharashtra

 and
 Central

 Bank  are  running  in  loss.

 There  is  a  great  deal  of  misappropriation  in  the  matter  of  advances  given  by  the

 nationalized  banks.  A  discussion  on  Bank  Commission’s  report  should  be  held  next  week.

 Recently  a  Harijan  was  murdered  in  Bihar.  There  is  a  great  anger  amongst  the

 Harijans  because  of  that  murder.  Atrocities  are  being  committed  every  day  on  Harijans.
 In  case  Government  is  not  able  to  protect  the  Harijans  from  these  atrocities  what  kind

 of  welfare.  She  is  doing?  The  Government  should  hold  an  immediate  enquiry  in  this

 matter.  Adjournment  Motion  should  be  allowed  to  introduce  in  this  matter.

 Shri  S.M.  Banerjee  (Kanpur)  :  Discussion  on  atrocities  on  Harijans  in  Bihar,  Uttar

 Pradesh,  Delhi  &  Harayana,  should  be  allowed.

 The  hon.  Minister  should  make  a  statement  on  the  increase  in  prices  of  petrol.

 Shri  Ram  Institute  has  been  closed  since  September.  Shri  Subramanian  was  asked

 We  have to  make  a  statement  in  this  regard  but  he  has  not  made  any  statement  so  far.

 asked  the  Prime  Minister  to  make  an  enquiry  into  this  matter,  but  nothing  has  been  done

 So  far.
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 954  employees  have  been  retrenched  from  the  Food  Corporation  of  India.  Shri

 Shinde  should  make  a  statement  on  this  matter.

 The  hon. Prices  of  essential  goods  have  been  increased  from  15  to  100  per  cent.

 Minister  should  make  a  statement  in  this  connection  and  should  indicate  the  steps  proposed

 to  be  taken  in  this  matter.

 श्री  समर  गह  :  प्रशासित  तेल  के  मूल्यों  में  प्रचारक  वृद्धि  किये  जाने  के  कारण  स्थिति

 जटिल  हो  गई  है  ।  50  प्रतिशत  टैक्सियां  बेकार  पड़ी  टैक्सी  ड्राईवरों  कौर  टैक्सी  मालिकों  की  राय

 इतनी  कम  हो  गई  है  कि  उनके  लिये  परिवार  का  पालन  करना  कटिन  हो  गया  है  ।  राज  ही  पता

 am  है  कि  ईरान  ने  तेल  की  सप्लाई  बन्द  नहीं  की  है  ।  फिर  तेल  के  मूल्यों  में  अचानक  इतनी  अधिक  वृद्धि
 करने  के  क्या  कारण हैं  ।  पैट्रोल के  मुल्यों  में  वृद्धि  से  न  केवल  टेक्सी  ड्राइवर  बल्कि  स्कूटर  ड्राध्वर  भी  प्रभावित

 हुए  हैं  सरकार  ने  अचानक  तेल  के  मूल्यों  में  इतनी  afm  वृद्धि  के  संबंध  में  प्रभी  तक  कोई  वक्तव्य  नहीं  दिया

 है  ।  समाचार  cat  के  मूल्यों  में  वृद्धि  के  कारण  गत  10  दिनों में  कलकत्ता  ate  पश्चिम  बंगाल  के  लोगों
 > को  समाचार-पत्र  प्राप्त  नहीं  हुए  ९  ।  समाचार  पत्न  विक्रेताद्नों  ने  उनका  बहिष्कार  किया  है  |

 सरकार  को  यह  बताना  चाहिये  कि  wear  कागज  के  न्यू  में  वृद्धि  से  समाचार-पत्र के  मूल्य

 में  कितने  भ्रनुपात  में  होगी  ।  यह  बहुत  गंभीर  मामला  है  ।  सरकार  को  इस  विषय  पर  वक्तव्य  देना

 चाहिये  र  ये  बताना  चाहिये  कि  क्या  उसने  समाचार-पत्तों के  मलय  मन  माने  ढंग  से  बढ़ाने
 की  अनुमति दी  है

 ।

 भारतीय  are  निगम  के  श्रेय  के  fara  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  दी  गई  रिपोर्ट  के  संबंध  में

 सरकार  क्या  कार्यवाहो  कर  रही  कौर  सरकार  इस  बारे  में  कोई  बक्तवय  देगी  waar  नहीं  ;

 श्री  सध  दण्डवत  महाराष्ट्र  विधान  सभा  द्वारा  पारित  किये  गये  महाराष्ट्र  कृषि  भूमि

 विधेयक पर  महाराष्ट्र और  केद्रीय  सरकार  में  ate  मतभेद है  ये  मतभेद  ate  अ धिक  बढ़  गया है  इस  बारे

 में  चर्चा  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिये  भ्र  मंत्री  महोदय  को  इस  बारे  में  एक  बजाय  देना  चाहिये  |

 कार्य  मंत्रणा  समिति  ने  एक  बैठक  में  चीनी  आयोग  की  सिफारिश  के  बारे  में  निर्णय  लिया  है  ।

 उस  पर  चर्चा  की  जानी  चाहिये  इस  विधय पर  भी  एक  वक्तव्य  दिया  जाना  arian

 दिल्‍ली  में  सुपर  बाजार  में  1500  क्विन्टल  गेहूं  के  नष्ट  हो  जाने  1500  क्विन्टल  गेहूं  के

 नष्ट  हो  जाने  की  सम्भावना  से  स्थिति  बहुत  गम्भीर  हो  गई  सिविल  सप्लाई  विभाग  ने  इस  बारे  में

 बहुत  ग़लत  दृष्टिकोण  अ्रपनाया  है  ।  मैंने  महोदय  को  सब  ब्यौरा  दे  दिया  है  वह  वक्तव्य  दे

 सकें  ।

 विदेश  मंत्री  को  श्री  ब्रेजनेव  की  भारत  15  वर्षीय  आधिक  सहयोग  सम्बन्धी  घोषणा  कौर

 सामूहिक  सुरक्षा  व्यवस्था  तथा  चीन  कौर  सत्य  पड़ोसी  देशों  के  साथ  हमारे  व्यवहार  के  बारे  में  एक  वक्तव्य

 देना  चाहिये  |

 हरिजनों  पर  अत्याचारों  के  विषय  पर  चर्चा  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिये
 ।

 सत्र  गव rrnvett  (  ज्या शी  एच०  एन ०  उत्तर-पूर्व  )  :  देश  के  विभिन्न  भागों  में  हरिजनों  पर  किये

 जा  रहे  अत्याचारों  के  विषय  पर  चर्चा  की  जानी
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 विदेश  मंत्री  को  अन्तर्राष्ट्रीय  स्थिति  पर  एक  वक्तव्य  देना  चाहिये

 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  में  चलचित्र  विधेयक  सभा  में  भ्रामक  सप्ताह  में  art  वाला  है  परन्तु

 उससे  भी  भ्रमित  महत्वपूर्ण  एक  oo  विधेयक  जो  चलचित्र  उद्योग में  काम  करने  वालों  की

 दृष्टि  से  अधिक  महत्वपूर्ण  है  उसकी  क्या  स्थिति  दूसरे  सदन  में  गत  wa  में  सुचना  प्रसारण

 मंत्री  ने  घोषणा  की  थी  कि  इस  सत्र  में  वह  विधेयक  पुरःस्थापित  करने  वाले  हैं  परन्तु  उसके  बारे  में

 हमें  अब  तक  कुछ  भी  नहीं  बताया  गया  उस  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  के  साथ  चलचित्र
 यक  पर  चर्चा  की  जानी

 श्री  atta  भट्टाचार्य
 :

 मैं  सरकार  का  ध्यान  हिमाचल  प्रदेश  में  नहान में  पटेल

 इंजीनियरिंग  कम्पनी  के  श्रमिकों  पर  किये  जा  रहे  अत्याचारों  की  ate  दिलाना  चाहता  हूं  ।  वहाँ  13000

 श्रमिकों  को  बेरोजगार  कर  दिया  गया  पटेल  इंजीनियरिंग  कम्पनी  को  यमुना  पनबिजली  परियोजना

 पूरी  करने  का  ठेका  दिया  गया  वे  उस  काम  को  समय  पर  पूरा  नहीं  कर  सके
 ।

 इसलिये  उन्होंने  ऐसी

 स्थिति  पैदा  कर  दी  ate  तालाबन्दी  घोषित  कर  दी  कौर  वे  पुलिस  की  सहायता  से  श्रमिकों  को  दबाने
 का  प्रयत्न  कर  रहे  यह  एक  गम्भीर  मामला  श्रमिकों  के  वकील  को  भी  गिरफ़्तार  कर  लियां

 गया  सरकार  को  यमुना  पनबिजली  परियोजना  में  तालाबन्दी  के  संबन्ध  में  एक  वक्तव्य  देना  चाहिये  ।

 पुलिस  meters  मुख्य  मंत्री  के  साथ  मिल  कर  जोकि  एक  ही  ज़िले  के  श्रमिकों  को  सता  रहा

 यहां  तक  कि  पुलिस  श्रमिकों  के  वकीलों  को  भी  दबाने  का  प्रयत्न  कर  रही

 मैं  प्रो०  मुकर्जी  के  विचारों से  सहमत हूं  कि  जेलों  में  राजनीतिक  कैदियों  को  राजनीतिक  दर्जा

 दिया  जाना  इन  विषयों  पर  ब्यौरेवार  चर्चा  करने  के  लिये  समय  निर्धारित  किया  जाना

 Shri  Hukam  Chand  Kaciwai  (Morena)  :  Th2  Minister  of  Parliamentary  Affairs  should

 arrange  a  discussion  on  these  matter.  The  report  of  Food  Corporation  of  India  should

 also  be  discussed  in  this  house.

 The  owner  of  Modi  industries  in  Modinagar  get  such  persons  murdered  who  appose

 him  or  who  plead  the  case  of  workers.  Recently  Shri  Subhash  Verma,  a  stenographer  was

 attacked  by  his  men.  Shri  Modi  has  great  influence  over  the  Collector,  Tehsildar  and

 Police  of  that  region.  All  the  industries  are  closed  for  the  Jast  4-5  days  but  no  news  has

 appeared  in  the  newspapers  about  this  incidence.  Such  incidents  should  be  discussed

 in  this  house.

 Sometime  back  a  case  of  rape  of  a  Harijan  girl  by  a  person,  who  is  in  receipt  of

 freedom  fighter  pension,  was  raised  in  the  House.  The  hon’ble  Minister  should  make  a

 statement  giving  details  of  the  incident.

 श्री  बी०  वी  ०  नायक  मे  नियम  295  के  म्रन्तर्गत  निवेदन  करना  चाहता  हमारे

 पास  तीन  सप्ताह  का  समय  रह  गया  है  ।  यदि  हमने  एशियाई  सामूहिक  सुरक्षा  घौर  योजना  के  प्रारुप

 पर  तुरन्त  चर्चा  नकी  तो  गत  aa  वाली  स्थिति  पदा  हो  जायेगी  ।

 9905
 सभापति  महोदय  :  नियम  299  के  अधीन  प्रतिवेदन  का  विषय  होना  चाहिये  जब  कि  यह  आगामी

 सप्ताह  के  लिये  सभा  के  कार्य  के  बारे  में  संसद्‌  कार्य  मंत्री  का  वक्तव्य  यह  सम्बद्ध
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 संसदीय  कार्य  मंत्रो  के
 ०  रघरामंया )  है  secs  सदसयों  वारा  बहुमूल्य  सुझाव  दिये  जाने

 के  लिये  उनका  धन्यवाद  जहां  तक  केन्द्रीय  सरकार  से  सम्बद्ध  विषयों  का  प्रश्न  सम्बन्धित  मंत्री

 उन  पर  विचार  कुछ  सदस्यों  ने  अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति  पर  चर्चा  करने  की  बात  कही  गई  मैं

 निश्चय  ही  उनके  विचार  विदेश  मंत्री  को  पहुंचा  भारतीय  खाद्य  निगम  पर  ane  सप्ताह  के  बाद

 चर्चा  की  जब  हम  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  आयुक्त  के  प्रतिवेदन  पर  इस  सत्र

 में  चर्चा  की  जायेंगी  उसी  के  दौरान  हम  हरिजनों  के  बारे  में  भी  चर्चा  कर  इस  सत्र  में  योजना

 का  प्रारूप  सभा-पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  ate  तत्पश्चात  उस  पर  चर्चा  की  जा  सकती

 श्री  समर  गृह  :  भारत-रूस  संयुक्त  विज्ञप्ति  को  सभा-पटल पर  कब  तक  रखा  जायेगा ?

 श्री  के०  रघुरामंया  मुझे  पता  चला  है  कि  विभिन्न  करारों  की  प्रतियां  पत्र  की  समाप्ति  से  पहले

 सभा-पटल  पर  रख  दी

 बी०  के०  दासचौधरी  गत  सत्र  में  योजना  के  मसौदे  पर  चर्चा  स्थगित  की

 गई  क्या  इसको  पुनः  कार्य  मंत्रणा  समिति  में  रखने  की  आवश्यकता  है  ?

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior)  :  A  function  was  held  in  the  Central  Hall  of

 Parliament  in  honour  of  the  General  Secretary  of  Soviet  Communist  Party.  Dr.  Shankar

 Dayal  Sharma  who  is  President  of  the  ruling  party  was  sitting  in  the  Ist  row.  Though  he

 is  President  of  the  ruling  party,  he  has  no  status  in  the  Parliament.  This  is  not  proper

 and  you  should  convey  our  feelings  to  the  hon’ble  Speaker.

 डा०  हेनरी  आस्टिन  :  श्री  ब्रेजनेव  रूस  में  शासक  दल  के  नेता  हैं  डा०

 शंकर  दयाल  भारत  में  शासक  दल  के  नेता  यदि  उन्हें  पहली  पंक्ति  में  स्थान  न  दिया  जाता

 तो  श्री  ब्रेजनेव  क्या  सोचते  ?  श्री  वाजपेयी  को  यह  मामला  नहीं  उठाना  चाहिये  था  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  Dr.  Shankar  Dayal  Sharma  is  not  leader  of  Congress

 partyin  Parliament.  Had  he  been  so,  he  would  have  been  the  Prime  Minister.

 तत्पश्चात  लोकसभा  मध्याह्न  भोजन  के  लिये  फोन  बजे  कप  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  for  lunch  till  fifteen  of  the  Clock.

 मध्याह्न  भोजन  के  पश्चात  लोक  सभा  तीन  बज  कर  दो  मिनट  स०्प०  पर  समवेत  हुई

 The  Lok  Sabha  reassembled  after  lunch  at  two  minutes  past  fifteen  of  the
 Clock.

 महोदय  पीठासीन

 (Mr.  Deputy  Speaker  in  the  Chair.]

 विधेयक  पुरःस्थापित
 BILLS  INTRODUCED

 )  अस्पृश्यता  )
 संशोधन  विधेयक

 Untouchability  Offences  Amendement  Bill

 2, 9  इरादी का  संशोधन  )
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 विधेयक  पुरःस्थापित 1895  a

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka)  :  1  beg  to  move

 leave  be  granted  to  introduce  a  Bill  to  amend  the  Untouchability  (Offences)

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 अस्पृश्यता  अधिनियम  का  संशोधन  करने  वाले  विषयक  को  पुरःस्थापित  करने

 की  जाये  ।'

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motion  was  adopted.

 Shri  Madhu  Limaye  :  I  introduce  the  Bill.

 लोक  प्रतिनिधित्व  विधेयक  धारा  77  कौर  का

 Representation  of  the  People  (Amendment)  Bill

 Shri  Madhu  Limaye  :  I  beg  to  move  :

 leave  be  granted  to  introduce  a  Bill  further  to  anead  the  Representation  of

 the  People  Act,  1951.”

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रश्न यह

 लोक  प्रतिनिधित्व  1951  का  कौर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित
 n

 करने  की  अ्रनमति जाये

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motion  was  adopted.

 Shri  Madhu  Limaye  :  I  introduce  the  Bill.

 भारतीय  स्टेट  बैंक  )  विधेयक
 State  Bank  of  India  (Amendment)  Bill

 17,  19  इरादी  का  संशोधन )

 Shri  Madhu  Limaye  :  I  beg  to  move  :

 leave  be  granted  to  introduce  a  Bill  further  to  amend  the  State  Bank  of  India

 Act,  1955.”

 प्रश्न यह उपाध्यक्ष  महोदय

 भारतीय  स्टेट  बैंक  1955  का  शर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को

 fra  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 The  motion  was  adopted.

 Shri  Madhu  Limaye  :  I  introduce  the  Bill.
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 Constitution  (Amendment)
 eEzabayana

 9,  1895  (Saka)

 श्रलोगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  विधेयक

 Aligarh  Muslim  University  Bill

 का  ga  नाम  तथा  आदि  का

 श्री  सी
 ०  एच  ०  मोहम्मद कोया  )  में  प्रस्ताव  करता

 fe  शभ्रलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  1920  किशोर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रश्न यह  है

 अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  1920  का  संशोधन  करने  वाले  विधेयक
 को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  र्द्र

 The  motion  was  adopted.

 श्री  सी ०  एच०  मोहम्मद  कोया  सें  विधेयक  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 संविधान  विधेयक--जारी

 CONSTITUTION  (AMENDMENT)

 124 का  संशोधन )

 श्री  श्याम नन्दन  मिश्र  उपाध्यक्ष  यद्यपि  मैं  इस  विधेयक  कीਂ  भावना  से

 पूर्णतयाਂ  सहमत  हूं  तथापि  मैं  इसका  समर्थन  नहीं  करता  ।  इस  विधेयक  की  भावना  यह  है  कि  मुख्य

 न्यायाधीश  को  नियुक्त  करने  में  सरकार  की  शक्तियां  इतनी  अधिक  नहीं  होनी  चाहियें  कि  ag  मनमानी

 करने  लगे  कौर  सरकार  को  ऐसी  कोई  कार्यवाही  नहीं  करनी  चाहिये  जिससे  न्याय  के  उच्चतम  न्यायालय

 की  wasat  निष्पक्षता  पर  जांच  वस्तुतः  इस  विधेयक  का  यही  उद्देश्य  मैं

 प्रस्तावक  के  इस  विचार  से  भी  सहमत  नहीं  हूं  कि  इस  मामले  में  सरकार  की  शक्तियां  तरसीम  मेरे

 विचार  में  उन  शक्तियों  का  प्रयोग  किन्हीं  परिस्थितियों  में  किया  जा  सकता  वे  सशर्त

 वक  ने  वरिष्ठता  पर  जोर  दिया  है  शौर  उनके  विचार  में  अब  वरिष्ठता  पर  ध्यान नहीं  दिया

 जाता  रहा  सरकार  ने  उच्च  न्यायालय  में  प्रस्तुत  शपथ-पत्न
 में  स्वीकार  किया है

 कि

 at  तक  के  आधार  पर  ही  पदोन्नति  की  जाती  रहीं  तक  एक  या  दो  बार  ऐसा

 नहीं  किया  मुख्य  न्यायाधीश  की  नियुक्ति  संविधान  के  weet  124  के  अनुसार  की  जाती है

 इस  लिये  सरकार  को  इस  अनुच्छेद  में  उल्लिखित  शर्तों  को  पूरा  करना  होगा  ।  यदि  सरकार उन  शर्तों
 को  पुरा  नहीं  करती  तो  सरकार  संविधान का  उल्लंघन  करती  कोई  ऐसा  तरीका  ढूंढ़ना  चाहिये  जिससे

 सरकार  संविधान  के  उपबन्धों  के  अनुसार  कार्यवाही  अनुच्छेद  124  में  लिखा है  fe  राष्ट्रपति

 सर्वोच्च  न्यायालय  में  न्यायाधीशों  श्र  मुख्य  न्यायाधीश  की  नियुक्ति  के  सम्बन्ध  में  सर्वोच्च  न्यायालय

 श्र  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  के  साथ  करेगा  |  अनुच्छेद  में  स्पष्ट  रूप  से  इस
 से

 बात  का  उल्लेख  wa  विधि  मंत्री  द्वारा  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  में  प्रस्तुत  शपथ-पत्र  bs  पता  चलता

 है
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 30  1973
 a

 संविधान
 दिक

 न्याय  कौर  कम्पनी-कार्य  मंत्रो  एच ०७  कार  :  माननीय  सदस्य  को  किसी

 ऐसे  मामले  का  उल्लेख  नहीं  करना  चाहियें  जो  न्यायालय  के  विचाराधीन

 श्री  श्यामनत्दन मिश्र  :  मैंने  केवल  शपथ-पत्न का  उल्लेख  किया  है  ।  मैं  उस  मामले  के  are

 में  कोई  राय  प्रकट  नहीं  कर  मेरा  विचार  यह  है  कि  सरकार  संविधान  का  शब्द  श्र  भावना  में

 उल्लंघन  कर  रही  यदि  सरकार  संविधान  के  भ्रनुसार  कार्यवाही  करे  तो  कोई  कठिनाई  नहीं  होगी  कौर

 सरकार  की  शक्ति  को  मनमर्जी  नहीं  समझा  सरकार ने  शपथ-पत्न  में  यह  कहीं  नहीं  कहा  कि

 अनुच्छेद  124  के  अनुसार  अपेक्षित  परामर्श  किये  गये  बल्कि  मंत्रालय के  संयुक्त  सचिव  ने

 are
 से  ही  कहा  है  कि  किसी  भी  मामले  में  परामर्श  नहीं  किया  गया

 ।
 हमें  यह  सुनिश्चित  करना

 चाहिये  कि  सरकार  संविधान  के  उपबन्धों  का  उल्लंघन  न

 फिर  प्रधान  मंत्री  ने  दूसरे  सदन  में  कहा  था  कि  मुख्य  न्यायाधीश की  नियुक्ति  के  मामले  में

 उपयुक्त  परामर्शਂ  ws  हैं  जबकि  विधि  मंत्री  का  कहना  है  कि  इस  मामले  में  परामर्श  करना

 आवश्यक  नहीं  ।  प्रधान  मंत्री  ae  विधि  मंत्री  में  भी  इस  मामले  में  मतभेद  परन्तु  एक  बात

 स्पष्ट  है  कि  संविधान  निर्माताओं  का  यह  ara  था  कि  भारत  के  मुख्य  न्यायाधीश  सहित  किसी  भी

 न्यायाधीश  की  नियुक्ति  के  मामले  में  सर्वोच्च  न्यायालय  ake  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  के  साथ
 >

 परामर्श  किया  जाना  चाहिये ।  शब्द  में  भारत के  न्यायाधीशਂ  भी  शामिल

 नियुक्ति के  वारंट  में  भी  इस  बात  का  स्पष्ट  उल्लेख  है  कि  भारत  के  मुख्य  न्यायाधीश  को  अनुच्छेद  124

 के  अ्रधीन  नियुक्त  किया  जाता  इस  सम्बन्ध  में  नियुक्ति  का  वारंट  अन्तिम  माना  जाना  चाहिये  ।  गर्त

 यदि  सरकार  को  संविधान  के  उपबन्धों  के  wa  गिर्य गाही  करने  के  लिये  बाध्य  किया  जा  सके  तो  इस

 प्रकार  की  स्थिति  से  बचा  जा  सकता  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  इस  सभा  की  एक

 समिति  बनाई  जानी  चाहिये  जो  संविधान  के  उल्लंघनों  के  बारे  में  शिकायतों  की  जांच  किया  करे  ।  प्रधान

 मंत्री  ने  दूसरे  सदन  में  3.0  परामर्श  के  बादਂ  शब्दों  का  प्रयोग  किया  wa  हमें  कुछ  समझ  म  नहीं

 भ्राता  कि  किस  पर  विश्वास  किया  जाय  शर  किस  पर  नहीं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  सभा  के  नियमों  के  भ्रनुसार  किसी  मंत्री  की  निश्चित  नीति  सम्बन्धी

 वक्तव्य  को  छोड़कर  सदन  की  कार्यवाही  का  इस  सभा  में  उल्लेख  नहीं  किया  जा  यदि  श्राप

 art  बात  के  समर्थन  में  ऐसा  करना  चाहते  हैं  तो  इसके  लिये  अध्यक्ष  की  पूर्वानुमति  wafer

 श्री  श्याम नन्दन  मिश्र  :  क्या  gat  सदन  की  कार्यवाही  को  कोई  महत्व  नहीं  देना  चाहिये  ?  फिर

 दोनों  सदनों  की  कार्यवाही  प्रकाशित  भी  तो  की  जाती

 मेरी  यह  प्रार्थना  है  कि  माननीय  विधि  विधि  विभाग  के  संयुक्त  सचिव  तथा  प्रधान

 मंत्री  के  विचारों  में  भिन्नता  प्रधान  मंत्री  wa  तक  स्थापित  परम्परा  में  पालन  के  पक्ष  में  प्रतीत

 होती  हैं  भ्रथात्‌ उच्च उच्च  न्यायालय  तथा  उच्चतम  न्यायालय  में  उपयुक्त  न्यायाधीशों  से  इस  प्रकार

 मेरे  विचार  से  संविधान  के  संबंधित  aes  का  उल्लंघन  किया  जा  रहा  इस  बात  के  लिये  भी  कोई

 सुरक्षा  प्रतीत  नहीं  होती  कि  भविष्य  में  संविधान  की  के  उल्लंघन  को  रोकने  के  लिये  कुछ

 व्यवस्था  हो ।

 मेरा  विचार  है  कि  सदन  संविधान  के  उल्लंघन  की  शिकायतों  की  जांच  के  लिये  एक  समिति

 नियुक्त  उक्त  समिति  इस  मामले  पर  भी  विचार  मैं  श्री  वाजपेयी  से  अनुरोध  करूंगा
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 कि  वह  विधेयक  को  पास  करने  की  मांग  मत  दूसरा  पक्ष  इस  बात  का  केवल  आश्वासन  दे  दे  कि

 संविधान  की  अपेक्षाओं  की  पूरी  की  जायेगी  ।

 न्याय  कौर  कम्पनी-कार्य संतरी  एच०  करार  संविधान  के  अ्रतुच्छेद  124

 की  व्याख्या  का  मामला  दिल्‍ली  में  उच्च  न्यायालय  के  समक्ष  लम्बित  न्यायाधीशों  के  कथित

 स्थापन  पर  चर्चा  के  दौरान  भी  यह  मामला  उठाया  गया  मैंने  विशेष  रूप  से  संविधान  के  अनुच्छेद

 124(2) के  संदर्भ  में  ae  कहा  था  कि  यदि  सर्वोच्च  न्यायालय  के  किसी  न्यायाधीश  की  नियुक्ति  की

 जानी  है  तो  राष्ट्रपति  के  लिये  ara  है  कि  वह  उच्चतम  न्यायालय  के  मुख्य  न्यायाधीश  से  परामर्श

 करे  जब  किसी  ऐसे  व्यक्ति  को  कि  पहले  से  उच्चतम  न्यायालय  का  न्यायाधीश  नियुक्त

 किया  जा  चुका  मुख्य  न्यायाधीश  नियुक्त  किया  जा  रहा  हो  ऐसा  कहना  शभ्रावश्यक  नहीं  ।  मैंने

 यह  भी  कहा  था  यदि  मान  भी  लिया  जाये  कि  परामर्श  की  आवश्यकता  है  तो  संविधान  के

 च्छेद  124(2)  के  mete  ऐसा  करना  श्रनिवायं  नहीं  निदेशात्मक

 दिल्‍ली  के  उच्चतम  न्यायालय  के  सामने  यह  बताया  गया  है  कि  मुख्य  न्यायाधीश  की  नियुक्ति

 के  बारे  में  परामर्श  आवश्यक  नहीं  शर  फिर  यदि  यह  समझा  जाये  कि  परामर्श  @
 ते  तो  यह

 भ्रनिवायं  बल्कि  निदेशात्मक  अथवा  वैकल्पिक  है  ।  इस  संबंध  में  संवैधानिक  स्थिति  के  वारे  में  ak

 कुछ  कहना  कठिन  >
 क्योंकि  मामला  न्यायालय  के  समक्ष  निर्णयाधीन

 शपथ-पत्न  में  मैंने  कहा  है  कि  संविधान  के  लागू  होने  के  समय  से  संविधान  की  व्याख्या  का  यह

 तरीका  रहा  मुख्य  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  के  संबंध  में  उस  समय  तक  कोई  परामर्श  नहीं  किया  गया

 wa  तक  कि  कुछ  मुख्य  न्यायाधीशों  ने  उत्तराधिकारी  के  नाम  की  सिफारिश  करते  हुए  सरकार  को

 qa  परन्तु  सरकार  ने  भारत  के  मुख्य  न्यायाधीश  की  नियुक्ति  के  ga  कभी  भी  कोई

 बारीक  अथवा  अनौपचारिक  परामर्श  नहीं  किया  ।

 यहीं  बात  निर्णयाधीन  याचिकाओं  में  उच्च  न्यायालय  को  भी  बताई  गई  हमने  यह  नहीं  कहा
 कि  प्रथा  वरिष्ठता  की  रही  है  हालांकि  वास्तविकता  यही  है  कि  नियुक्त  होने  वाले  सभी  व्यक्ति  वरिष्ठ

 ai  यदि  पहले  वरिष्ठ  व्यक्ति  को  नियुक्त  किया  गया  तो  इसका  alae  केवल  मात्र  वरिष्ठता  न  होकर

 अरन्य  परिस्थितियों  एवं  wear  पतलूनों  को  विचार  में  रख  कर  योग्यता  व  गुण  भी  इन  आघार  पर

 यदि  वरिष्ठ  व्यक्ति  को  उपयुक्त  समझा  गया  तो  झ  किया  ।  यदि  पहले  प्रत्येक  वरिष्ठ

 व्यक्ति  को  उपयुक्त  मानकर  उसकी  नियुक्ति  की  गई  तो  उसका  यह  अथ  नहीं  कि  वरिष्ठता  को  आधार

 मानने
 की

 परिपाटी  का  पालन  किया  गया

 संविधान सभा  में  डा०  अम्बेदकर  द्वारा  व्यक्त  किये  गये  विचारों  को  मैंने  भी  ध्यानपूर्वक  पढ़ा

 उसका  यह  अर्थ  नहीं  निकलता  जिसका  कि  श्री  श्याम नन्दन  सीजन  अथवा  अन्य  सदस्यों  ने  उल्लेख

 किया  इस  बारे  में  केवल  इतना  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  कुछ  किया  गया  है  वह  संविधान  के  उपबन्धों

 के  अनुरूप

 मुख्य  न्यायाधीश  के  पद  पर  नियुक्ति  के  लिये  केवल  वरिष्ठता  को  आधार  बताना  संभव  नहीं  है

 जैसा  कि  इस  विधेयक  में  अपेक्षित  किया  गया  प्रतीत  होता  है  कि  माननीय  सदस्य  को  arian  है  कि

 यदि
 ऐसा

 नहीं  किया  गया  तो  नियुक्ति  गुणों  के  आधार  पर
 न

 की  जाकर  ग्न्य  आधारों  पर  की  जायेगी
 ॥
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 arog  aft  बारिया  को  rare  चराया  mar  सो  ऐसों  पारित  था  है  fr  fare  सात

 अथवा  शारीरिक  रूप  से  असमर्थ  व्यक्ति को  भी  नियुक्त  करना  पड़े  ।  यह  सामान्य  तथ्य है  कि  उच्चतम

 लय के  सभी  न्यायाधीश  विख्यात  न्यायाधीश  हैं  ।  परन्तु  एक  न्यायाधीश ate  दूसरे  न्यायाधीश में  भ्रातृ

 हो  सकता  ऐसा  उपबन्ध  नहीं  बनाया  जा  सकता  जिससे  कि  नियुक्ति  करने  वाले  प्राधिकारियों

 को  स्वविवेक  के  प्रयोग  करने  की  गुंजाइश  ही  न  we  मैं  ऐसे  संशोधन  के  पक्ष  में  नहीं हूं  जो
 संवैधानिक  उपबन्धों  को

 यह  भी  ज  दिया  गया  है  कि  मुख्य  न्यायाधीश  की  नियुक्ति  के  संबंध  में  संविधान में  किसी  विशेष
 उपबन्ध  का  न  होना  यह  बताता  है  कि  ऐसा  सोचा  गया  था  कि  वरिष्ठतम  न्यायाधीश  को  ही  नियुक्त

 किया  परन्तु  मेरा  मत  यह  है  कि  ऐसा  इस  कारण  किया  गया  था  कि  संविधान  निर्माताओं  ने

 यह  स्वीकार  किया  कि  इस  नियुक्ति  के  संबंध  में  नियुक्ति  करने  वाले  प्राधिकारी  से  कुछ  सीमा  तक

 विवेक  का  प्रयोग  करने  की  छूट  हो  ताकि  इस  उच्च  पद  पर  पुरी  सतकंता  एवं  सूझबूझ  के  साथ  नियुक्ति

 की  जा  ah

 यह  कहा  गया  है  कि  सरकार  केवल  उन  लोगों  को  नियुक्त  करेगी  जो  उसकी  सहायता  करेंगे  ।

 संविधान  के  संशोधन  वाले  मामले  में  जिन  न्यायाधीशों  ने  wea  मत  सरकारी  मत  के  विरोध  में  प्रकट

 किया  उन  न्यायाधीशों  का  इसी  कारण  से  अतिक्रमण  किया  गया  मैं  इस  का  विरोध  करता  इसके

 लिये  यह  तक  दिया  गया  है  कि  इसी  कारण  सरकार  ने  उस  मामले  के  विनिर्णय  की  घोषणा  से  पूर्व  मुख्य

 न्यायाधीश के  उत्तराधिकारी  के  नाम  की  घोषणा  नहीं  की  ।  उक्त  मसला  न्यायालय  में  काफी  लम्बे

 तक  चलता  wert  यदि  सरकार  ने  नाम  की  धोषणा  पहले  ही  कर  दी  होती  तो  यही  लोग  यह  कहने

 लगते  कि  सरकार  ने  ऐसा  इस  कारण  किया  है  कि  सरकार  को  पता  लग  गया  था  कि  उक्त  न्यायाधीश

 सरकार  के  पक्ष  में  मत  नहीं  देने  वाले  ।  सरकार  ने  इसी  कारण  मामले  की  सुनवाई  विनिर्णय

 घोषित  किये  जाने  तक  प्रतीक्षा  करते  का  निर्णय  किया  ।

 ag  तवा  दिया  गया  कि  यदि  संविधान  के  किसी  उपबन्ध  कर  संशोधन  करने  संबंधी  संसद  की  शक्ति

 को  स्वीकार  नहीं  किया  गया  न्यायपालिका  और  कार्यकारिणी के  खुला  संघर्ष  प्रारम्भ  हो

 यह  कोई  ऐसी  बात  नहीं  कि  पहली  बार  कही  गई  यह  बात  तो  विश्व  भर  में  बार-बार

 दोहराई  गई  है  कि  यदि  न्यायपालिका  का  निर्णय  निरन्तर  जनता  के  चुने  हुए  प्रतिनिधियों  को  स्वीकृत

 नीतियों  के  विरुद्ध  रहे  तो  प्रगति  रुक  जाती  है  ।  ऐसे  अवसरों  पर  अपने  सार्ग  में  बाधक  कानून  आर

 संविधान को  एक  तरफ  फैंक  देते  as  यह  दिया  गया  कि  लोकतन्त्रात्मक  ढांचे  में

 कार्यपालिका  और  विधान  मण्डल  को  wa  क्षेत्र  में  कार्य  करना  चाहिये  कौर  उनमें ama  में

 तालमेल  होना  चाहियें  जिससे  कि  उनमें  भ्रामक  में  संघर्ष  की  स्थिति  न  उत्पन्न  इसी  बात  को  ध्यान

 में  रख  कर  ही  यह  कहा  गया  कि  यदि  संसद  को  किसी  भी  कार्य  करने  की  स्वतन्त्रता  से  वंचित  किया

 गया  तो  उसके  दुष्परिणाम  हो  सकते  उस  स्थिति  में  ्  न्यायपालिका के  fie  को  स्वीकार

 करने  से  इन्कार  कर  सकती  उच्चतम  न्यायालय  के  माननीय  न्यायाधीशों  का  ध्यान  इसी  बात  की
 झोर  किया  गया  था

 यह  भी  कहा  गया  है  कि  सरकार  ने  तीन  वरिष्ठ  न्यायाधीशों  के  मामले  में  दुर्भावना  से  काम  किया
 y

 इस  का  कारण  यह  था  कि  त्याग पत्न  देने  वाले  न्यायाधीशों  में  से  एक  न्यायाधीश  ने  एक  मामले  में

 जिसमें  प्रधानमंत्री  भी  एक  पक्ष  निर्णय  दिया  ।  मैं  इस  बारे  में  इतना  ही  कहना  चाहता हूं  कि  उस
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 मामले  में  निर्णय  किसी  एक  न्यायाधीश  ने  नहीं  दिया  था  अपितु  तीन  न्यायाधीशों  के  पीठ  ने  दिया  ar

 अतः  मैं  इस  बात  का  विरोध  करता  हूं  कि  उक्त  निर्णय  का  मुख्य  न्यायाधीश के  पद  पर  नियुक्ति के

 मामले से  कोई  संबंध

 न्यायाधीश  हेगड़े  ने  एक  पुस्तक  इन  इंडियन  ज्यूडीशरीਂ  में  मूल  अधिकारों
 वाले

 मामले  का  उल्लेख  करते  हुए  सरकारी  वकील  की  दलीलों  का  तोड़मरोड़  कर  उल्लेख  किया  है  ।  wa  तक

 यह  प्रथा  नहीं  थी  fe  कोई  न्यायाधीश avar  निर्णय  घोषित  करने  के  बाद  aaa  निर्णय  के  समेत

 में  कुछ  लिखे  ।  न्यायालय  के  समक्ष  यह  दलील  प्रस्तुत  की  गई  थी  कि  संविधान  को  किसी  भी  उपबन्ध

 का  संशोधन  करने  की  संसद  की  शक्ति  बाधित है  ।  उस  मामले  में  बड़े  बेढंगे  से  प्रश्न  गये  ।

 सरकार  का  मत  यह  था  कि  न्यायालय  द्वारा  किस  के  विवेक  पर  संशय  प्रकट  किया  जा  रहा  है  ?  यदि

 यह  समझा  जाता  है  कि  देश  के  करोड़ों  लोगों  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाली  संसद  wot  बुद्धि  का  त्याग

 करके  देश  में  लोकतन्त्र  के  स्थान  पर  धमंतन्त्र  राज्य  अथवा  निरंकुश  राज्य  की  स्थापना  का  निर्णय  करेगी

 या  स्वयं  संसद  को  ही  समाप्त  करने  का  निर्णय  करेगी  तो  उस  परिस्थिति में  कितना  भी  विख्यात  धीर

 हो  वह  देश  के  लोगों  को  बचाने  में  समर्थ  नहीं  होगा  ।  देश  का  भाग्य  1,  2  अथवा  13  न्यायाधीशों  के

 हाथ  में  नहीं  afi  लोगों  के  प्रतिनिधियों  के  विवेक  पर  निर्भर  करता  यदि  उस  पर  संशय  प्रकट  किया

 जा  रहा  है  तो  यह  ऐसी  बात  है  जो  कि  पहले  कभी  नहीं  की  सरकार  समझती  है  कि  संविधान  के

 किसी भी  उपबन्ध का  संशोधन  करने  की  लोगों  को  शक्ति  देने  में  कोई  डर  नहीं  है  ।  सरकार  इस  बात

 से  सहमत  नहीं  कि  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  हो  सकती  है  कि  लोकतन्त्र के  बुनियादी  सिद्धांतों को  बदलने  का

 सोचा  जायगा  |  इस  प्रकार  का  संशय  प्रकट  करना  लोगों  के  विवेक  उत्तरदायित्व के  प्रति

 प्र विश्वास  प्रकट  करना है  |

 यह  भी  कहा  गया  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  नियुक्ति के  लियें  कोई  अन्य

 व्यवस्था  की  जानी  चाहिये  ।  यह  भी  सुझाव  दिया  गया  कि  इसके  लिये  एक  समिति  बनाई  जाये  |  उच्चतम

 न्यायालय  के  तीन  वरिष्ठतम  न्यायाधीशों  को  तालिका  तैयार  करने  के  अधिकार  देने  ate  wa  में  उसमें

 से  चुनने  की  भी  बात  की  गई  ।  यह  सुझाव  व्यावहारिक  नहीं  है  ।  इसके  साथ  ही  सरकार  अपनी  जिम्मेदारी

 को  छोड़ने  कौर  उसे  किसी  wer  पर  डालने  का  नहीं  सोच  सकती  ।  यदि  सरकार  का  कदम  सही  रहता

 है  तो  जनता  उसका  समर्थन  करती  है  यदि  वह  गलत  है  तो  सरकार  को  जनता  के  उत्तरदायी

 होना  होगा
 ।

 इस  जिम्मेदारी  के  बारे  में  किसी  सुझाव  को  स्वीकार  नहीं  किया  जा  सकता
 ।

 इस  प्रकार  के  सुझावों  पर  संविधान  सभा  ने  भी  विचार  किया  था
 ।

 इनमें  तीन  सुझाव प्रमुख

 थे  जो  कि  इस  प्रकार  थे  कि  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  भारत  के  मुख्य  न्यायाधीश

 की  मंजूरी  से  की  राष्ट्रपति  द्वारा  की  गई  नियुक्ति  पर  संसद्‌  के  दो-तिहाई  बहुमत  से  स्वीकृति
 ली ी

 जाये  भ्र  उनकी  नियुक्ति  राज्य  परिषद्‌  के  परामर्श  से  की  जाये
 ।

 परन्तु
 प्रत

 में  इन  को  स्वीकार  नहीं

 किया  गया  ।  मैं  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  are  मुख्य  न्यायाधीश  की  नियुक्ति  की

 दारी  किसी  arr  पर  डालने  का  कोई  सुझाव  नहीं  मान  सकता
 |

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior)  :  This  Bill  was  presented  in  the  year  1971.  I

 had  stated  in  the  objects  of  the  Bill  that  the  Government  in  the  name  of  committed  judiciary

 judici
 ह  dirt

 ary  and  later  happenings  have can  take  certain  steps  which  may  curtail  the  freedom  of

 confirmed  it.
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 संविधान  विधेयक--जोरों
 नटा

 The  Bill  has  been  opposed  on  the  ground  that  if  a  senior  most  justice  is  appointed
 the  Chief  Justice  there  may  be  occasions  when  the  senior  most  justice  may  not  be  capable
 or  he  may  be  otherewise  inferior  for  the  purpose  of  the  appointment.  In  fuct  such  an  occa-

 sion  had  arisen  previously  but  that  individual  had  submitted  his  resignation.  But  it  can

 te  argued  that  he  ray  not  resign.  Scme  provision  could  be  made  for  such  an  eventuality

 similar  to  art.  317(3)  relating  to  U.P.S.C.  Constitution  could  be  amended  accordingly.

 There  has  been  the  convention  of  appointing  the  senior  most  judge  as  the  Chief  Justice.
 The  Government  had  been  in  agreement  with  this  upto  the  recent  part  but  now  this  has

 teen  contravened.

 It  appears  from  the  speech  of  the  hon.  Minister  of  Law  that  the  Government  wants

 to  have  unfettered  rights  in  respect  of  appointment  of  the  Chief  Justice.  That  is  why  I

 have  moved  this  amendment.  Had  the  hon.  Minister  of  Law  conceded  to  the  interpretation
 of  the  Constitution  made  by  Shri  Mishra,  there  would  have  been  no  necessity  of  bringing
 forward  this  Bill.  The  Government  takes  the  advantage  of  the  ambiguity

 in  the  Constitution.  I  submit  that  this  should  be  made  clear.

 It  is  surprising  that  the  hon.  Minister  of  Law  has  not  referred  to  my  word  from  the

 speech  of  Late  Mr.  Kumaramangalam.  The  Government  is  apathetic  to  the  question  as

 to  whether  the  Chief  Justice  should  follow  the  ideology  of  the  ruling  party  or  that  of  the

 Constitution.

 This  Parliament  is  elected  on  certain  different  issues.  The  hon.  Minister  of  Law

 I  said may  recall  that  when  the  Constitution  (Amendment)  Bill  was  brought  forward,

 that  if  they  wanted  to  abrogate  or  abridge  the  Fundamental  Rights,  they  should  hold

 referendum.

 The  Parliament  is  limited  in  itself.  But  the  day  the  Parliament  decides  to  convert

 democracy  into  dictatorship,  the  day  it  tries  to  abrogate  the  Fundamental  Rights,  it  will

 be  bringing  its  representative  character  to  nought.  If  the  Government  wants  to  do  so

 they  should  convene  a  Constitutent  Assembly.  But  they  are  claiming  this  right  under

 Article  368.  If  the  Parliament  likes,  it  may  amend  the  Constitution.  But  that  amendment

 may  be  challenged  again  inthe  court  where  they  will  have  to  yield  before  the  verdict  of  the

 court.  Perhaps  with  this  implication,  the  Government  wants  committed  judges  in  the

 Supreme  Court.  The  convention  of  appointing  the  senior-most  judge  as  the  Chief  Justice

 should  be  followed.

 According  to  our  Directive  Principles,  there  should  be  separation  of  Judiciary.  I

 would  like  to  submit  that  if  the  Directive  Principles  are  above  the  Fundamental  Rights,

 they  should  be  inserted  in  Article  19.  But  when  the  question  ofimplementing  the  Directive

 Principles  comes  up,  it  is  said  that  they  are  not  just.  The  speech  of  the  hon.  Minister

 of  Law  does  not  remove  our  apprehensions  and,  therefore,  I  press  for  the  acceptence  of

 this  Bill.

 उपाध्यक्ष  महोदय  यह  राविधान  विधेयक  इसलिये  इसे  विशेष  बहुमत  से  निपटाना
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 WaT  यह  है

 भारत  के  संविधान  किशोर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।''

 लोक-सभा  में  मत-विभाजन  हुमा

 The  Lok  Sabha  divided.

 पक्ष  में  :  विपक्ष में  :  82

 Ayes  :  7  Noes  :  82

 विधेयक  उपेक्षित  मत  प्राप्त  नहीं  कर  सका  |  यहां  ही  समाप्त  होता

 महोदय  :  अगला  विधेयक  श्री  प्रसन्न भाई  मेहता  के  नाम  से  वह  अनुपस्थित  हैं  ।
 अतः

 gu  अगला  विधेयक  लेते

 संविधान  विधेयक  के  बारे  में

 RE  :  CONSTITUTION  (AMENDMENT)  BILL

 ग्रनुच्छेद  का

 (Insertion  of  new  article  339A)

 उपाध्यक्ष  महोदय :  बरगला  विधेयक  श्री  एस० एम  ०  सिया  के  नाम  से  इस  विधेयक  पर

 राष्ट्रपति  की  सिफारिश  की  आवश्यकता  है  जो  प्रभी  तक  प्राप्त  नहीं  हुई  है  wa  हम  इस  पर  विचार

 नहीं  कर  सकते

 श्री  एस
 ०

 एम
 ०  बुर्जों  :  देर  क्यों  हुई

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 संविधान  के  अनुच्छेद  117  (3)  के  अन्तर्गत  यदि  किसी  विधेयक  में  भरतीय

 समेकित  निधि  में  से  व्यय  seater  होता  है  तो  उस  पर  विचार  के  लिये  राष्ट्रपति की  सिफारिश  की

 आवश्यकता  होती

 श्री  एस०  एम०  बीजों  :  मैं  तो  इतना  पूछता हूं  कि  इसमें  देर  क्यों  हुई ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  इसके  लिये  कहा  भी  नहीं  ।

 st  एस०  एम
 ०  सिद्दीक़ा  :  ऐसे  विधेयकों  के  मामले  में  कार्यालय  हमें  राष्ट्रपति

 की  सिफारिश  करवाने  के  लिये  सलाह  दिया  करता  था  परन्तु  मेरे  मामले  में  ऐसा  नहीं  किया

 उपाध्यक्ष  महोदय :  कार्यालय  ने  मुझे  सूचित  किया  है  कि  मानवीय  सदस्य  को  30  1971

 को  पत्र  लिखा  गया  था  कि  वह  सफारिश  प्राप्त  करें  ।

 श्री
 एस०  एम

 ०  सिद्दय्या  :  मुझे वह  पत्र  नहीं  मिला

 उपाध्यक्ष  महोदय :  श्री  चन्द्रप्पन  उपस्थित  नहीं  डा०  लक्ष्मीनारायण  पांडेय  भी  नहीं

 श्री  एस०  एम
 ०  बनर्ज  क्या  ऐसे  विधेयकों  की  प्राथमिकता  समाप्त  हो  जायेंगी ?

 उपाध्यक्ष  महोदय :  जो  कुछ  होगा  ag  नियमानुसार  sh
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 अग्रहायण

 1895  )
 संघ

 राज्य  क्षेत्र  उत्तर  माध्यमिक  शिक्षा  के  बारे  में

 झगला  विधेयक  sit  समर  गुह  के  नाम  से  उन्होंने  सिफारिश  के  लिये  ग्रा वदन  तो  किया  है

 परन्तु  वह  wal  तक  प्राप्त  नहीं  हुई

 संघ  राज्य  क्षेत्र  उच्चतर  माध्यमिक  शिक्षा  विधेयक के  वारे  में

 RE  :  UNION  TERRITORIES  SECONDARY  EDUCATION  BILL

 श्री  समर  गृह  :  मेरा  विधेयक  दो  बार  पाया  है  कौर  दोनों  ही  बार  राष्ट्रपति  की

 प सीमा  र  रश  प्राप्त  नहीं की  गई  लेजिस्लेटिव  ब्रांच  हमारी  सहायता  कर  सकती है  ।  क्या ऐसे

 उपाय  सुझायेंगे जिनसे हमें मदद जिनसे  हमें  मदद  मिले ?

 उपाध्यक्ष  महोदय :  मेरे  विचार  से  नियमों  के  श्रन्तगंत  माननीय  सदस्य  को  सम्बन्धित  मंत्री  महोदय

 को  आवेदन  करना  यदि  छह  महीने  से  सिफारिश  नहीं  मिली है  तो  पत्न-व्यवहार  करने  बालों

 की  गलती  क्या  मंत्री  महोदय  को  कुछ  कहना  वह  यहां  उपस्थित ही  नहीं

 संसदीय  कार्य  मंत्री  के
 ०  रघुरामेया )  वह  यहां  कैसे  उपस्थित  हो  सकते  है ं?

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka)  :  I  rise  on  a  point  of  order.  The  Bills  which  require

 President’s  assent  or  recommendation  are  not  assented  to  by  the  President  at  his  own  but

 in  such  matters  he  acts  on  the  advice  of  the  Central  Government.  Therefore,  the  Union

 Ministers  should  be  asked  as  to  whether  such  formal  Bills  can  be  passed  without  the  assent
 of  the  President  ?  This  is  a  formal  thing.  I  have  been  observing  for  the  last  two  or  three

 years  that  sometimes  our  suggestions  are  conceded  to  but  they  never  allow  the  Private

 Members’  Bills  be  passed.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मधु  लिमये  ने  संवैधानिक  स्थिति  के  बारे  में  टीक  A  कहा  यदि

 गत  छह  महीनों  से  राष्ट्रपति  की  अनुमति  प्राप्त  नहीं  की  गई  है  तो  यह  wea  दुर्भाग्य  की  बात  मुझें

 है  कि  मंत्रालय  इसे  ध्यान  में  wat  भविष्य  में  ऐसा  नहीं  होना  शिक्षा  मंत्री  यहां  नहीं

 हम  विरोधी  दल  के  माननीय  सदस्यों  से  करते  हैं  कि  वे  उपस्थित  अन्यथा  उनके  विधेयकों

 पर  विचार  नहीं  होता  हम  श्री  एच०  एम०  पटेल  के  विधेयक  पर  विचार  नहीं  कर  सकते  क्योंकि  वह

 यहां  उपस्थित  नहीं  हमारे  पास  कोई  काम  नहीं

 श्री  एस० एम  ०  बनर्जी  :  शिक्षा  मंत्री  यहां  नहीं  ैं  ।  इसलिये  यह  नहीं  कह  सकते

 कि  राष्ट्रपति  ने  इस  पर  भ्र नुम ति  नहीं  दी  है  या  दी  माननीय  सदस्य  को  पहले  से  ही  इस  विधेयक

 को  प्रस्तुत  करने  की  ऋतुमति दी  जाये

 श्री  समर  इसका  उत्तरदायित्व  शिक्षा  मंत्री  का  है  रोक  वह  ही  इसे  स्पष्ट  कर  सकते

 क्या  art  शिक्षा  मंत्री  को  निदेश  देंगे  कि  वह  मुन्ने  यह  बतायें  कि  विलम्ब  क्यों  ऐसी  परिस्थितियों

 में  मुझे  अगली बार  प्राथमिकता  इसके  बारे  में  क्या  झपकी  विशेष  शक्तियां  हैं  ?

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior)  :  The  Half  an  Hour  Discussion  can  be  taken  up
 and  in  the  meantime  the  Minister  of  Education  can  be  summoned.  He  may  receive

 President’s  assent  and  the  House  can  discuss  Shri  Samar  Guha’s  Bill  afterward.

 श्री  पो०  जी०  मावलंकर  :  सरकार  कार्य  नहीं  कर  रही  है  उसका  खमियाजा  हम

 क्यों  भुगतें  ?  मेरा  भ्रनुरोध  है  कि  इस  विशेष  स्थिति  के  लिये  अपने  हाथ  में  विशेष  शक्तियां  लीजिये
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  केवल  यही  उचित  है  कि  मंत्री  महोदय  जाकर  स्पष्टीकरण दें  कि  यह  विलम्ब

 क्यों  at  जहां  तक  श्री  गुह  के  झ्रनुरोध  का  सम्बन्ध  है  मैं  नियमों  के  विरुद्ध  नहीं  जा  सकता |

 श्री  वाजपेयी  के  सुझाव  को  भी  नियमों  के  अनुसार  नहीं  माना  जा  सकता  |

 ama  घंटे  की  चर्चा  को  सामान्यतया  सभा  के  सामान्य  कार्य  के  बाद  नहीं  लिया  जाता  i  यही  प्रथा

 रही  है
 ।

 Shri  Madhu  Lamiya  :  I  rise  on  a  point  of  order.  Rule  25  is  there.  The  Speaker  has

 right  to  change  the  items  given  in  the  Order  Paper.

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 मैं  माननीय  सदस्य  की  बात  समझ  गया  हूं  परन्तु  इसमें  समय  का  प्रश्न  है

 इसका  उल्लंघन  नहीं  जा  सकता

 ma  केवल  एक  ही  उपाय  है  कि  नियमों
 को

 टाला  जा  सकता  है  कौर  यदि  सभा  जैसा  करना

 चाहती  है  तो  कर  सकती  यदि  मंत्री  महोदय  यहां  नहीं  हैं  कौर  नियमों  को  टाला  जाये  तो  मैं  इसे
 ०. कार  करता  हू  )

 श्री  के
 ०  रघुरामंया  :  मैं  एक  औपचारिक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करता हूं

 श्री  समर  आपने  कभी  देखा  कि  मंत्री  महोदय  यहां  नहीं हैं  परन्तु  वह  लॉबी  में  हैं  ae  सभा

 में  नहीं  ग्रा  रहे  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  कोई  प्रस्ताव  स्वीकार  नहीं  किया

 एक  माननीय  सदस्य  :  मंत्री  महोदय  आ  रहे

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 मंत्री  महोदय  के  खाने  से  परवे  स्थिति  इस  प्रकार  थी  ।  श्री  समर  गुह  के  विधेयक

 पर  चर्चा  की  जानी  थी  परन्तु  इस  पर  राष्ट्रपति  सिफारिश  प्राप्त  नहीं  हुई  श्री  समर  गुह  ने

 कहा  है  कि  लगभग  छह  महीने  हो  गये  हैं  जब  उन्होंने  सिफारिश  के  लिये  आवेदन  किया  था  परन्तु

 कार्यालय  ने  मुझे  बताया  है  कि  दो  वर्ष  हो  गये  सभा  आपके  मंत्रालय  से  जानना  चाहती है  कि  दो

 वर्ष  तक  सिफारिश  प्राप्त  क्यों  नहीं  की  गई

 समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  एस०  नुरुल  :  ad  प्रथम  मैं  सभा  में

 उपस्थित  न  होने  के  लिये  क्षमा  याचना  करता  हुं  ।  मैं  अन्य  कार्य  में  व्यक्त  होने  के  कारण  नहीं  आरा  सका  ।

 मैं  इस  विधेयक  पर  चर्चा  करने  को  dare  हुं  परन्तु  मेरा  watts  है  कि  मुझे  इस  बात  का  पता

 लगाने  का  अवसर  दिया  जाये  कि  क्या  इस  पर  राष्ट्रपति  की  manta
 की  आवश्यकता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसकी  झ्रावश्यकता  है  ।  |

 महोदय  ने  कहा  कि मैं  इस  बात  का  पता  लगाऊंगा  कि  बया इस  पर

 पति  की  सिफारिश  की  आवश्यकता  जब  मैंने  कह  दिया  कि  आवश्यकता  है  तो  इस  सभा  में  श्रव्य  कौन

 अधिकारी है  ?

 प्रो ०  एस०  नूरुल  मैं  राष्ट्रपति  की  अनुमति  प्राप्त  करने के  लिये  तत्काल  कार्यवाही  करूंगा ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :
 मैं  समझता  हूं  कि  हमें  इस  मामले  को  छोड़ना  मंत्री  महोदय  ने  क्षमा

 याचना  कर  ली  है  कौर  इस  बारे  में  जांच  करने  का  श्राश्वासन  दिया  श्री  गुह  संतुष्ट  हो  गये  होंगे  (
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 ल  ल  मक

 qt  समर  श्राप  =  नियमों  को  टालें  FAIS  न  ATA  धत  दें  कि  इस  विधेयक  को  अगले

 गैर-विधायी  कार्य  के  दिन  प्राथमिकता  मिले  ताकि  इस  पर  चर्चा  हो  सके

 उपाध्यक्ष  महोदय :  आप  ने  प्रार्थना  को  इस  पर  सहानुभूति  प्रूव  विवार  किया  जायेगा ।

 wa  हमने  राज  की  गैर-सरकारी  सदस्यों  की  कार्यवाही  समाप्त  कर  ली  यह  अच्छी  बात  है
 थ

 कि  श्री  मधु  लिमये  यहां  उपस्थित  हैं  जिनकी  ard  घटे  की  चर्चा  होनी  किन्तु  मेरे  द्वारा  श्री  लिमये  को

 बुलाये  जाने  से  पूर्व  विदेश  मंत्री  एक  वक्तव्य  देंगे
 |

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्न

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 भारत  सोवियत  घोषणा  दि

 विदेश  मंत्री  स्वर्ण
 :
 मैं  निम्नलिखित  दस्तावेज  सभा  पटल  पर  रखता हूं  जिन  पर

 केन्द्रीय  समिति  के  महासचिव  तथा  सोवियत  समाजवादी  गणतंत्र  संघ  की  सुप्रीम  सोवियत  की  प्रिसीडियम

 के  सदस्य  श्री  लियोनिद  इलिच  ब्रेसतेव  की  यात्रा  के  दौरान  29  1973  को  हस्ताक्षर  किये

 गये  :--

 (1)  भारत  सरकार  की  ओर  से  भारत  के  प्रधान  श्रीमती  इंदिरा  कौर  सोवियत

 समाजवादी  गणतन्त्र  संघ  की  श्र  से  सोवियत  संघ  साम्यवादी  दल  को  केन्द्रीय  समिति

 के  महासचिव  तथा  सोवियत  समाजवादी  गणतन्त्र  संघ  की  सुप्रीम  सोवियत  की  प्रिसीडियम

 के  सदस्य  श्री  लियोनिद  इलिच  gata  द्वारा  हस्ताक्षरित  भारत-सोवियत  संयुक्त  घोषणा

 की  एक  प्रति  ।

 (2)  भारत  सरकार  की  शोर  से  भारत  के  प्रधान  श्रीमती  इंदिरा  सोवियत

 समाजवादी  गणतन्त्र  की  से  सोवियत  संघ  समाजवादी  दल  की  केन्द्रीय  स्मिति  के

 सचिव  तथा  सोवियत  समाजवादी  गणतन्त्र  संघ  की  सुप्रीम  सोवियत  की  प्रिसीडियम  के  सदस्य

 श्री  लियो निद  इलिच  sara  हारा  हस्ताक्षरित  भारत  गणराज्य  शर  सोवियत  समज

 गणतन्त्र  संघ  के  बीच  अग्रेतर  श्रमिक  विकास  व्यापार  सहयोग  सम्बन्धी  समझौते  की  एक

 प्रति

 (3)  भारत  सरकार  की  wie  से  विदेश  मंत्री  सरदार  स्पर्श  सिंह  कौर  सोवियत  समाजवादी

 गणतन्त्र  संघ  की  कौर  से  सोवियत  समाजवादी  गणतन्त्र  संघ  की  सरकार  के  विदेश  मंत्री

 श्री  ए०  ए०  ग्रोमिको  द्वारा  हस्ताक्षरित  भारतीय  गणतन्त्र  सरकार  कौर  सोवियत  समाजवादी

 गणतन्त्र  संघ  को  सरकार  के  बीच  वाणिज्य  समझौते  की  एक

 (4)  भारतीय  गणतन्त्र  की  कौर  से  भारत  सरकार  के  योजना  मंत्री  श्री  डी०  पी०  ate

 सोवियत  समाजवादी  गणतन्त्र  संघ  की  से  सोवियत  समाजवादी  गणतन्त्र  की  राज्य

 योजना  समिति  के  श्री  एन०  के०  द्वारा  हस्ताक्षरित  भारतीय  गणतन्त्र

 के  योजना  war  कौर  सोवियत  समाजवादी  गणतन्त्र  संघ  की  राज्य  योजना  समिति  के

 बीच  सहयोग  सम्बन्धी  समझौते  की  एक  प्रति

 में  रखे  देखिये  एल०  टी०  संख्या  5365/73]
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 वाणिज्य  समझौते  के  कनवेनशन  जो  ग्रयेक्षाकृत  कुछ  लम्बा  दस्तावेज  है  att  aa

 wat  स्टैंड  किया  जा  रहा  है  भ्र ति रिक्त  उपरोक्त  दस्तावेजों  की  प्रतियां  माननीय  सदस्यों  को  बांटने  के

 लिये  तैयार  फिर  भी  गा  पद  गर  इसकी  एक  प्रति  रख  दी  माननीय  सदस्यों  को  वाणिज्य

 समझौते  की  प्रतियां  भी  शाम  तक  उपलब्ध  हो  जायेंगी  ae  हम  उन्हें  वांटने  का  प्रबन्ध करेंगे

 ।  थी  श्याम  नन्दन  मिशन  क्या  म  एक  व्यवस्था  का  प्रशन  उठाकर  एक  स्पष्टीकरण

 प्राप्त  कर  सकता  क्या  यहां  के  योजना  अ्राथाग  जिसका  कोई  कार्यकारी  कार्य  नहीं  होता  ak

 सोवियत  संघ  के  योजना  aaa  के  बीच  कोई  समझौता  किया  जा  सकता  ह ै।

 श्री  स्वर्ण  fag:  जी  ,  ऐसा  किया  जा  सकता  है  ale  तभी  तो  इस  पर  हस्ताक्षर  किये  गय

 एक  माननोय  सदस्य  :  adit में  सिर  एसा  होता  रहा

 श्री  श्याम  नन्दन मिश्र  इन  सभी  समझौतों  पर  चर्चा  करने  की  मांग  करते  हैं

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior)  :  we  want  that  the  House  should  soon  be  given

 opportunity  to  discuss  these  very  important  documents

 Shri  Madhu  Lamiya  (Banka) :  I  also  demand  that  these  should  be  discussion  on  these

 documents

 उपाध्यक्ष  महोदय  बात  कार्यवाही  के  प्रस्तुत  प्रा  गयी  अब  आप  को  राधे  घंटे  की

 चर्चा  के  लियें  बताता  Prd NS  । थ

 निश्चित  तिथि  बीत  जाने  के  वाद  फर्मों  से  लाइसेंसों  के  लिए  आवेदन  पत्न

 *  APPLICATION  FOR  COB  LICENCES  FROM  FIRMS  AFTER  EXPIRY  OF  DUE

 DATE

 Shri  Madhu  Lamiye  (Banka)  Mr.  Deputy  Speaker,  Sir,  I  am  now  raising  a_  brief

 discussion  on  C.O.B.  licences.  Our  Minister  of  Industrial  Development  has  ‘been  usually

 complaining  that  I  have  been  using  sharp  words

 औद्योगिक  विज्ञान  ale  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सो  ०  सु्रह्माग्पन  )  :  मुझे  श्राप  के  तीखे  श

 पर  झ्रापत्ति  नहीं  किन्तु  मुझे  ५  wart  शब्दों  के  बारे  में  graft  होती

 Shri  Madhu  Lamiye  :  These  are  not  impertinent  words  don’t  want  to  use  sharp
 words,  but  do  want  that  the  Government  should  strictly  adhere  to  the  declared  policies

 The  companies,  which  have  come  under  the  purview  of  t the  | Ind  u 4h  strial  Development
 and  Regulation  Act  and  required  to  obtain  Governments’  permission  if  they  want  to  increase

 es

 साध-घट  को  AAT  |

 *Half  an  hour  Discussion
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 अग्रह्दा 1] 1, ि मता

 1895  )
 eee  मता

 के  ०  एन  ०
 तिवारी  पीठासीन  ad

 Shri  K.  N.  Tiwary  in  the  Chair

 their  production  or  start  production  of  new  items.  But  the  Companies,  whose  assets

 are  not  in  excess  of  Rs.  25  lakhs  are  not  required  todo  so.  The  Government  thought

 that  the  Companies,  especially  foreign  Companies,  which  have  been  given  exemption,

 are  miSusing  it.  Therefore  they  issued  a  notification  three  year  ago  through  which  these

 Companies  were  asked  to  submit  their  application  within  three  months  for  obtaining  a

 C.O.B.  licence.  I  want  to  ask  the  hon.  Minister  whether  it  is  not  a  fact  that  inspite  of  this

 notification  certain  foreign  Companies  do  not  apply  for  a  C.O.B.  licence.  Coca  Cola

 Export  Corporation,  Cheese  borough  and  Ponds  Co  and  Colgate  Palmolive  are  among  such

 companies  which  do  not  submit  their  applications  for  getting  C.O.B.  licences.  These  Com-

 panies  increase  their  production  whenever  they  like.  Thus  their  sales  have  increased  and

 lakhs  of  rupees  are  remitted  to  foreign  countries.  The  Government  have  themselves  admitted

 that  Colgate  Palmolive  has  made  a_  profit  of  Rs.  58  lakhs  and  sent  the  amount  abroad.

 ‘The  Coca  Cola  Export  Corporation  was  given  two  import  licences  in  a  year,  whereas
 other  companies  are  given  import  liecnces  only  once  in  year.  I  want  to  know  from  the

 hon.  Minister  that  which  officer  is  responsible  for  this.  Then  they  get  ad  hoc  licences

 also.  The  Coca  Cola  Export  Corporation  export  items  like  Cashew  nuts.  They  are  doing
 the  work  of  remitting  foreign  exchange  out  of  the  Country.

 The  Minister  of  Agriculture,  Shri  F.  A.  Ahmed  had  said  that  new  production  capacity,
 which  would  be  created  in  Cigarette  industry  in  future,  would  be  for  indigenous

 companies  only.  But  the  Indian  Tobacco  Company  is  continuously  increasing  its

 production  which  leads  to  drainage  of  foreign  exchange  to  foreign  countries.  My  question
 is  this  that  if  the  policy  of  Industrial  Developmnt  Ministry  is  not  to  give  permission  to  any

 foreign  Company  for  increasing  production,  because  cigarette  industry  is  a  non-essential

 consumer  industry,  what  is  the  reason  for  not  enforcing  this  policy  strictly  ?

 The  hon.  Minister  has  himself  said  that  he  would  rather  discourage  the  taking  over

 Coca  Cola.  This  is  not  an  essential  Commodity.  He  also  said  that  sooner  he  get  rid  of  it,

 it  would  be  better  for  the  country.

 Inspite  of  this  the  number  of  Coca  Cola  bottling  plants  have  been  increasing.  The

 Company  is  getting  more  import  licences  and  is  exporting  items  like  Cashew  nuts.  They

 have  also  been  allowed  to  send  80  per  cent  of  their  profits  in  foreign  exchange.

 The  declared  policy  of  the  Government  is  to  reserve  production  of  Cosmetics  for

 small  scale  sector.  But  small  Companies  and  firms,  which  have  been  given  premission  to

 produce  cosmeties  have  been  telling  the  Government  that  they  are  unable  to  flourish

 until  Companies  like  Colgate  Palmolive  and  Cheesehar  and  Ponds  go  on  expanding  their

 production.

 There  is  unanimity  in  the  House  that  the  Government  should  encourge  indigenous

 Companies.  So  long  as  foreign  Companies  continue  production  of  non-essential  consumer

 articles,  our  indigenous  Companies  would  not  grow.  Whether  the  Government  would

 take  a  decision  to  the  effect  that  expansion  of  production  of  such  consumer  articles  by
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 due
 date.

 foreign  Companies  would  not  be  allowed.  Stingent  action  should  be  taken  against  those

 companies  which  do  not  get  C.O.B.  licences.  Permission  given  to  Coca  Cola  to  send  80

 per  cent  of  their  profits  in  foreign  exchange  should  be  withdrawn.

 I  want  that  the  hon’ble  Minister  should  announce  the  concrete  policy  of  the  Govern-

 He  should  also  make  a  categorical ment  about  foreign  Capital  and  foreign  Companies.
 announcement  that  the  foreign  Companies  would  not  be  allowed  expansion  so  far  as

 production  of  non-essential  commodities  is  concerned.  The  Government  should  take

 Strict  action  so  that  indigenous  industry  may  get  encouragement.  I  want  that  the  Hon‘ble

 Minister  should  classify  all  the  aspects  of  the  policies.

 Shri  Shashi  Bhushan  (South  Delhi)  :  I  want  to  know  this  also  whether  the  Hon‘ble

 Minister  is  serious  about  this  that  the  remitting  of  foreign  exchange  to  foreign  countries

 should  not  be  allowed  in  such  a  manner.

 The  Coca  Cola  Company  is  remitting  its  profits  out  of  the  country.  This  should

 the  Govern- be  stopped.  I  want  toknow  about  the  steps  proposed  to  be  taken  by

 ments  to  have  control  over  the  foreign  monopoly.

 at  एस०  एम०  बनर्जी  :  मैं  अपने  माननीय  मित्र  श्री  मधु  लिमये  को  इस  लिये  बधाई

 देता  हूं  कि  उन्होंने  इस  बहुत  ही  महत्त्वपूर्ण  मामले  के  बारे  में  चर्चा  उठाई  तथा  हमें  इस  सम्बन्ध मरें  विचार

 व्यक्त  करने  का  अवसर  दिया  ।  जब  तक  इन  कम्पनियों  को  करोड़ों  रुपये  के  लाइसेंस  दिये  जाते

 तब  तक  देशी  उत्पादन  प्रगति  नहीं  करेगा  ।  विदेशी  कम्पनियों  के  उपयोग  को  कम  करने  के  लिये

 क्या  उपाय  किये  गए  हैं  ?  हमें  भारतीय  वस्तुभ्नों  area  करना  क्योंकि  वे  समान

 रुप  से  meer होती  मैं  यह  पुछना  चाहता  हूं  कि  ये  कम्पनियां  हमारे  देश  का  कितना  दुश्पयोग  कर  रहीं

 क्या  ये  कम्पनियां  क्षेत्र  में  जाने  वाले  wear  उद्योगों  को  तबाह  कर  रही  हैं  ।

 औद्योगिक  विज्ञान  ate  प्रौद्योगिकी  मंत्री  ato
 :  मैं  इस  चर्चा  से

 सम्बन्धित  सम्बद्ध  बातों  का  उत्तर  पहले  दूंगा  ।  यह  मामला  सी ०  तरो ०  बी०  लाइसेंसों से  सम्बन्धित  है  |

 यह  प्रश्न  किया  गया  है  कि  कितनी  कम्पनियों  को  अधिसूचित  तिथि  के  बाद  झ्रादेदन  पत्र  दिये  तथा

 कितनी  कम्पनियों  को  सी०  ato  बी०  लाइसेंस  जारी  किये  गए  मैं  केवल  इतना  ही  कहना  चाहता

 हूं  किसी०  को  बी०  लाइसेंस  जारी  करने  का  हमारा  प्रयोजन  यह  है  कि  यदि  इस  अवधि  के

 जबकि  लाइसेंसों  का  लेना  आवश्यक  नहीं  क्षमता  बन  गई  तो  उसके  fat  लाइसेंस  दे  दिया  जाए :

 चूंकि  हमने  बाद  में  यह  विधान  बनाया  है  कि  किसी  विशेष  प्रकार  के  उद्योग  को  ही  इस  ada  की

 आवश्यकता  सरकार  ने  यह  निर्णय  किया  है  कि  जिन  उद्योगों  तथा  जिन  फर्मों  की  क्षमता  स्थापित

 करने  के  लिये  कार्यवाही  की  गई  केवल  उन्हीं  से  आवेदन  पत्न  देते  तथा  व्यापार  जारी  रखने  के  लिये

 कार्यवाही  की  गई  केवल  उन्हीं  से  भ्रावेदन  पत्न  देने  व्यापार  जारी  रखने  के  लाइसेंस  प्राप्त  करने  के

 लियें  कहा  गया  इस  लिये  हमने  सभी  कम्पनियों  को  भ्र धि सूचित  किया  कि  वे  एक  निश्चित  तिथि

 तक  शझ्रावेदन  पत्न  दे  दें  ।  हमने  इस  अवधि  को  पर्याप्त  पट्टीं  समझा  तो  हमने  va  भ्र वधि  को  बढ़ा  दिया

 भर  कुछ  मामलों  में  तो  इस  बढ़ी  हुई  भ्रमरी  में  भी  झ्रावेदन  पत्र  नहीं  प्राप्त  हुए  सप्ताह  के  ध

 ही  प्राप्त  हुए  ।  क्षमता  बनाने  की  प्रामाणिकता  के  प्रशन  के  बारे  में  हमने  प्रत्येक  श्रीचंदन पत्र  की  जांच

 की  !  जब  हम  इस  बात  से  सन्तुष्ट  हो  गए  कि  लाइसेंस  प्राप्त  करने  सम्बन्धी  अधिसूचना  से  पहले  क्षमता

 बनाई गई
 तो

 हमने  सी०  करो  बी०  लाइसेंस  जारी  कर  मेरे  विचार  में  सूची  में  एसी  कोई
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 30  1973  निश्चित  तिथि  बीत  जाने  के  बाद  फर्मों  से  लाइसेंसों  के  लिए  श्रीचंदन-पत्र

 भी  विदेशी  कम्पनी  नहीं  है  जिसने  अधिसूचित  तिथि  के  पश्चात्  आवेदन  पत्र  दिया  हो  कौर  उसे  लाइसेंस

 दिया  गया  हो  ।  किन्तु  मैं  पुनः  जांच  करूंगा  कि  क्या  किसी  विदेशी  कम्पनी  ने  भ्र धि सूचित  तिथि  के  पश्चात

 झा वदन  पत्न  दिया  है  ate  लाइसेंस  प्राप्त  किया  है  ।

 श्री मधु  लिमये  :  कोका  कोला  चीज  कालगेट

 श्री  ato  सुब्रह्मण्यम  :  मैंने  उनका  नाम  सूची  में  न  देखा  मैं  जांच  करूगा  पता
 ऊंगा  कि  क्या  कोका  कालगेट  इरादी

 इण्डियन  टोबेको  कम्पनी  इसके  अन्तर्गत  नहीं  art  इसका  मामला  भिन्न  जिसके  लिये

 एक  विधेयक  लाया  गया  है  शौर  मुझे  are  है  कि  सोमवार  इस  पर  चर्चा  यह  एक

 सी०  को  ato  लाइसेंस  जारी  करने  का  मामला  नहीं  मुझे  केवल  एक  ही  मामला  मिला  है  जिसे

 हमने  भ्र स्वीकृत  किया  कौर  वह  पोल सन्स  का  मामला  था  |

 इसके  भ्र ति रिक्त  सामान्य  नीति  निर्धारण  सम्बन्धी  प्रश्न  उठाया  गया  था  कि  क्या  हम  विदेशी

 कम्पनियों  द्वारा  उपभोक्ता  का  उत्पादन  करने  के  उद्देश्य  से  उनका  नए  सिरे  से  विस्तार  करने  waar

 उनके  नए  यूनिटों  की  स्थापना  की  अनुमति  दे  रहे  1973  में  जारी  की  गई  अधिसूचना में

 हमने  अपनी  लाइसेंस  नीति  को  स्पष्ट  ate  सुनिश्चित  कर  दिया  है  ।  उसमें  हमने  उन  क्षेत्रों  का  उल्लेख

 कर  दिया  है  जिनमें  कि  विदेशी  कम्पनियां  soar  विस्तार  कर  सकती  है  या  नए  एककों  की  स्थापना  कर

 सकती  21  इससे  भिन्न  क्षेत्रों  में  हम  इन  विदेशी  कम्पनियों  को  अपना  विस्तार  करने  या  नए  एककों  की

 स्थापना  करने की  अ्रनमति ्  नहीं  देंगे  ।  कोका  ये  सब  कम्पनियां  1973

 से  पहले  ही  आस्तित्व में  थी  ।

 मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  कोका  कोला  wr  विस्तार  केवल  यहां  ही  नहीं  भ्रमित  समाजवादी

 देशों  में  भी  कर  रही  किन्तु  इसका  यह  अभिप्राय  नहीं  कि  हमें  इसे  इसकी  अनुमति  देनी  चाहिये  ।

 प्रयास यह  इतनी  आवश्यक  वस्तु  नहीं  है  जिसे  प्रोत्साहन  दिया  जाए  ।  हम  यह  सुनिश्चित  करने  का

 कर  रहे  हैं  कि  यह  कौर  अधिक  विस्तार  न  कर  पाएं  ak  साथ  ही  इसकी  वर्तमान  गतिविधियों  पर  भी

 प्रतिबन्ध लगा  दिया  जाये

 जहां  तक  विदेशी  कम्पनियों  का  सम्बन्ध  उनका  कार्य  क्षेत्र  सीमित  है  ।  यहां  तक  कि  स्वदेशी

 कम्पनी  के  श्रावेदन  पत्न  को  विदेशी  कम्पनियों  की  तुलना  में  तरजीह  दी  जाती  है  |  स्वदेशी  कम्पनियों  में

 भी  बड़ी  कम्पनियों  की  तुलना  में  मध्यम  दर्जे  के  उद्यमियों  तथा  उद्यमियों  के  आवेदन  पत्तों को

 तरजीह  दी  जाती है

 विदेशी  कम्पनियों  को  तीन  वर्गों  में  बांटा  गया  है  ।  पहले  वर्ग  में  ट्रेडिंग  कम्पनियां आती  हैं  जो

 केवल  व्यापार  करती  हैं  ।  दूसरे  अ  की  कम्पनियां  उपभोक्ता  वस्तुभ्नों  का  उत्पादन  करती  हैं  ate  तीसरे

 दर्जे  की  वे  कम्पनियां  रानी  हैं  जो  अत्यावश्यक  क्षेत्रों  में  उत्पादन  करने  में  व्यस्त  हैं  ।  इन  तीन  वर्गों

 के  लिये  हमने  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  तथा  उनका  ध्यान  रखने  के  लिये  मार गंद शंक  सिद्धान्त

 बनाए  हुए  हैं  ।  जहां  तक  तीसरे  लगे  का  सम्बन्ध  जो  भ्रत्यावश्यक  और  शभ्रौषधियों  का  उत्पादन

 करता  उस  पर  कोई  मापदण्ड  लागू  किया  जाएगा  ।  जहां  तक  व्यापारिक  कम्पनियों  का  सम्बन्ध

 मेरा  अपना  मत  यह  है  कि  यहां  उनके  अनिश्चित  समय  तक  बने  रहने  का  कोई  औचित्य  नहीं
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 COB  Licences  from  Firms  after  expiry  cf  due  date  November  30,  1973

 rs

 wa  जबकि  मैंने  सरकार  की  नीति  स्पष्ट  कर  दी  यह  धारणा  बनी  नहीं  रहनी  चाहिये  कि

 हम  सभी  बिदेशी  कम्पनियों  के  द्वारा  विस्तार  किये  जाने  के  पक्ष  में  हैं  कौर  हमारी  देशी  कम्पनियों

 के  हितों  की  रक्षा  करने  की  नहीं  जब  शझ्रावश्यक  तभी  हम  बिदेशी  कम्पनियों  लाइसंस

 देंगे  और  ऐसे  चुनी  हुई  के  मामले  में  ही  किया  जाएगा  ।

 अब  चूंकि  मैंने  उठाई  गई  सामन्य  बातों  का  उत्तर  दे  दिया  है  इस  लिये  मुझे  आशा  है  कि  माननीय

 सदस्यगण  मुझसे  विवरण  प्राप्त  करने  की  आशा  नहीं  करेंगे  ।

 इसके  पश्चात  लोक  सभा  3  दिसम्बर  1973/12  शझग्रहायण  1895  के  ग्यारह

 बजे  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  Clock  on  Monday,  3rd  December

 1973/Agrahayana  12,  1895  (Saka)
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 इसमें  श्रंग्रेजी/हिन्दी  में  दिये  गये लोक  सभा
 वाद-विवाद  का

 भाषणों
 है

 1]

 [This  is  translated  versio  ry  rm  k  Sabha  Debates  and  contains
 men

 Hindi/English  tr  n  speeches  ॥  English/Hindi.]
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